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 he  weaker  colleges  require  more
 assistance.  Will  UGC  revise  the
 policy  in  the  light  of  this  considera-
 tion?

 PROF.  S.  NURUL  HASAN:  I  will
 look  into  the  point  raised  by  Shri
 Munsi.  I  do  not  have  the  informa-
 tion  readily  available.

 As  for  the  question  regarding  the
 RSS  at  Patna,  a  question  has  been  put
 and  reply  has  already  been  given  or

 is  being  given.  I  do  not  exactly  re-
 member.  1  received  notice  and
 drafted  a  reply.  It  is  a  specific  case.
 I  cannot  possibly  keep  all  information
 readily  available  with  me.  If  any
 information  is  given  to  the  Commis-
 sion  that  the  money  sanctioned  has
 been  wrongly  spent,  if  any  specific
 complaint  is  brought  to  notice,  I  have
 no  doubt  suitable  steps  will  be  taken
 on  that  account.

 As  for  the  point  raised  by  Swami
 Brahmanandji,  I  thought  I  had  ex-
 plained  this  point  at  some  length.

 Coming  to  Shri  Dhamankar’s  ques-
 tion,  I  have  stated  that  the  Commis-
 sion  is  deeply  concerned  about  the
 need  for  providing  better  facilities  to
 Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe
 students.

 SHRI  VAYALAR_  RAVI:  My
 question  has  probably  not  been  pro-
 perly  understood.  Certain  colleges
 are  taking  money  not  only  for
 appointment  of  teachers  but  also  for
 admission  of  students,  which  is  a
 corrupt  practice.  Will  the  Commis-
 sion  blacklist  such  colleges?

 PROF.  S.  NURUL  HASAN:  If  a
 specific  complaint  is  made,  I  have  no
 doubt  the  Commission  will  take  suit-
 able  action.

 15.35  hrs

 PRESS  COUNCIL  (AMENDMENT)
 BILL

 THE  MINISTER  OF  INFORMA-
 TION  AND  BROADCASTING  (SHRI
 उ.  K.  GUJRAL):  Sir,  I  move:*

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Press  Council  Act,  1965,  be
 taken  into  consideration.”

 As  the  hon.  Members  are  aware,  the
 Press  Council]  Act  was  amended  in
 1970  and  it  gave  effect  to  the  recom-
 mendations  then  made  by  the  Advi-
 sory  Committee  of  Members  of  Parlia-
 ment  which  was  constituted  and  set
 up  by  the  Government.  After  the
 Bill  was  passed,  as  desired  in  the  Act
 itself,  a  Nominating  Committee  was
 set  up,  comprising  the  Chairman  of
 the  Council  of  States,  the  Chief
 Justice  of  India  and  the  Speaker  of
 the  House  of  the  People.  The
 Nominating  Committee  invited,  in
 pursuance  of  the  relevant  provisions
 of  the  amended  Act,  nominations  from
 various  organisations  and  constituted
 a  Press  Council  in  October,  1970  it
 self.  Unfortunately,  some  news-
 papers  in  India  criticised  the  function-
 ing  of  the  Press  Council,  and  there-
 fore,  the  Nominating  Committee  in
 its  wisdom  decided  to  resign.  We
 were  inclined  to  persuade  the
 members  of  the  Nominating  Com-
 mittee  to  reconsider  their  resignation,
 but  they  did  not  agree.  In  the  mean-
 time,  the  term  of  the  Press  Council
 came  to  an  end  in  October  1972  itself.
 Therefore,  we  had  to  take  action  and
 by  an  ordinance  we  decided  to  extend
 the  term  of  the  Press  Council  so  that
 we  in  the  meantime  could  decide  in
 the  House  itself  as  to  what  the  Nomi-
 nating  Committee  should  be  and  what
 should  be  its  constitution.  We  have
 also  decided  in  the  meantime  to  sev
 up  an  Advisory  Committee  again  as
 was  done  in  1970  to  advise  the  Gov-

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 ernment  as  to  what  type  of  amend-
 ment  should  be  made  in  the  Act  on
 &  permanent  basis  regarding  the
 nominating  Committee  itself.

 This  Bill  is  a  very  simple  Bill.  We
 have  not  gone  very  much  further
 than  only  giving  an  extension  to  the
 ress  Council  so  that  time  18  avail-
 able  to  the  House  and  for  the  Govern.
 ment  to  come  before  the  House  for
 amending  the  Act  so  far  as  the  Nomi-
 nating  Committee  is  concerned.

 I  will  not  take  your  time  in  making
 a  jong  speach  at  this  stage.  But  1
 would  only  say  that  the  purpose  for
 which  the  Press  Council  was  set  up
 on  the  recommendations  of  the  Press
 Commission  itself,  was  to  a  very  great
 extent  being  fulfilleq  by  the  Press
 Council,  as  Members  might  have  seen
 from  the  annual  reports  of  the  Press
 Council.  I  hope  that  by  and  large  the
 members.  are  satisfied  with  the
 functioning  of  an  institution  which  is
 useful.  The  Government  at  least  feels
 that  it  should  continue  because  we
 feel  that  it  is  a  sort  of  a  council  of
 peers  sitting  in  judgment  over  their
 fellowpeers.

 Therefore,  I  feel  that  I  should  re-
 commend  to  the  House  that  it  might
 consider  this  Bill  so  that  the  House
 in  its  wisdom  might  decide  to  give  an
 extension  to  the  Press  Council  for  the
 time  being.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Motion
 moved:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Press  Council  Act,  1965,  be
 taken  into  consideration.”

 Before  I  call  the  Members,  I  might
 point  out  that  the  scope  of  the  Bill  is
 limiteg  only  to  the  extension  of  the
 present  life  of  the  Press  Council  til)
 June  next  year;  30th  June,  1974.  if  1
 am  not  mistaken.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur):
 What  is  the  time  for  fhis?
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  They have  given  two  hours.  I  do  not  know
 what  you  will  talk  about  on  that
 limited  aspect.  If  you  talk  outside
 the  scope  you  can  talk  anything!  I  am
 only  pointing  out  the  scope  to  you.

 Yes;  Shri  Ramavatar  Shastri.

 आओ  राब्तबलार  ज्ञारशो  (घटना)
 उपाध्यक्ष  जी,  मन्त्री  जी  ने  स्वयं  कहा  है  कि
 यह  जो  प्रेस  कौंसिल  है  जिसकी  अवधि  यह
 कुछ  दिनों  के  लिए  बढ़ाना  चाहते  हैं  उसके
 कामों  की  आलोचना  देश  के  अन्दर  समय

 समय  पर  होती  रही  है  1  इस  बात  से  ही  यह
 स्पष्ट  है  कि  इसका  काम  असंतोषजनक  रहा
 है।  इस  प्रेस  कौंसिल  ने  या  तो  अपनी  जवाबदेही
 ठीक  से  निभायी  नहीं या  इसे  जवाबदेही  निभाने

 नहीं  दिया  गया  ।  यूं  इसमें  जिस  तरह  के
 लोग  हैं  अगर  उस  तरह  के  सदस्यों  की  भरमार
 रहेगी  या  बहुमत  रहेगा  तो  जाहिर  बात
 है  कि  जो  नया  विधेयक  आने  वाला  है  उस

 से  देश  के  अन्दर  जो  सुधार  करना  है  और

 जिस  सुधार की  दिशा  यह  होनी  चाहिए  कि
 हमारे  देश  में  जो  श्रमजीवी  पत्रकार  हैं
 जो  पत्तों  का  काम  करते  हैं  उनको  ज्यादा
 से  ज्यादा  सहूलियत  दी  जायें  ।  जो
 परिषद  या  कौंसिल  यह  काम  न  कर

 सके  उसे  सफलता  नहीं  मिलेगी ।  अभी  तक
 अखबार  के  मालिकों  की  ही  किसी  न  किसी

 रूप  में  कृति  बोलती है  और  श्रमजीवी  पत्नकारों
 की  आवाज  वहुत  कम  सुनायी  पड़ती  है  -
 अगर  मंत्री  जी  इस कौंसिल  को  शक्तिशाली
 बनाना  चाहते  हैं,  असरदार  बनाना  चाहते
 हैं  तो  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  इस
 के  सदस्यों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  श्रमजीवी
 पत्रकारों  के  प्रतिनिधि  रखे  जायें,  ताकि
 अखबारी  दुनिया  में  क्या  होना  चाहिए,
 जनतंत्र  के  विकास  में  उन  की  क्या  भूमिका
 हो  सकती  है  उन  बातों  को  वह  कह  सकें  t
 लेकिन  अभी  जो  इस  की  बनावट  है  वह
 उस  तरह  की  नहीं  है  ।  इसलिये  मेरा  कहना
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 है  कि  कौंसिल  में  श्रमजोवी  पत्रकारों  को

 ज्यादा  से  ज्यादा  रखा  जाय,  ओर  ऐसे  पत्रकार
 जो  सचमुच  में  आल  इंडिया  वर्किन्ग  जर  लिस्ट
 फेडरेशन  के  कार्यक्रमों  को  मानते  हुए  आगे
 बढ़ना  चाहते  हैं,  बढ़  सकें  ।  लेकिन  दुख
 की  बत  है  कि  अमरीकी  पत्रकार  संध  को
 कमजोर  करने  के  लिये  नेशनल  यूनियन  आफ

 जर्नलिस्ट्स के  कुछ  ऐसे  पत्रकारों  ने,  जो
 पैसे  वालों  की  मदद  करना  चाहते  है,  या  जो
 सही  माने  में  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  एकता
 को  तोड़ना  चाहते  हैं,  ऐसे  लोग  अगे  बढ़
 रहे  हैं,  उन्होंन  जगह  जगह  फूट  डाल  कर
 संगठन  वना  लिये  हैं  और  ऐसा  लगता  है
 है  कि  सरकार  प्रत्यक्ष  रूप  से  या  परोक्ष  रूप

 से  इम  तरह  के  तत्वों  की  मदद  कर  रही  है।
 अगर  इस  तरह  की  बात  रहेगी  तो  देश  के
 अन्दर  स्वस्थ  पत्रकारिता  का  विकाश  नहीं
 हो  सकेगा,  और  हमारे  जीवन  पर,  हमार
 देश  के  पत्तों  पर  जो  इजारेदार ों  का  शिकंजा

 जमा  हुआ  है  वह  और  ज्यादा  मजबूत  होगा  |
 इसलिये  मैं  चाहेगा  कि  सरकार  की  नीति
 आल  इंडिया  वर्किन्ग  जर्नलिस्ट्स  फेडरेशन
 के  समर्थन  की  होनी  चाहिये,  उसे  मजबूत
 बनाने  की  होनी  चाहिये,  न  के  नेशनल
 यूनियन  आफ़  जर्नलिस्ट  जेसे  फूट-परस्त
 जमात  को  साथ  देने  की  ।  क्योंकि  मेरी
 जानकारी  है,  मेरा  भी  पत्नकारिता  से  सम्बन्ध

 रहा  है,  मैं  जानता  हं  कि  आमतौर  से  यह
 लोग  मालिकों  को  दलाली  करते  हैं  ।  इन

 के  पीछे  चलने  वाले  तो  बहुत  कम  पत्रकार
 हैं,  फिर  भी  इन्होंने  हर  जगह  कुछ  कुछ
 सदस्य  वना  कर  के  संगठन  बना  लिया  है,
 और  अगर  श्रमजीवी  पत्रकार  सही  आवाज़

 ले  कर  आगे  बढ़ते  हैं  तो  इस  में  रोड़ा  अटकाते
 हैं  और  मालिकों  का  समर्थन  करते  हैं  t

 15.40  hrs.
 CSHRIMATI  SHEILA  Kavu  in  the  Chair]

 आखिरी बात  यह  है  किआज  इस  वात  की
 जरूरत  हैकि  पी०टी०  आई,  समाचार

 भारती,  यू०  एन०  आई  ,इ  तरह  की
 समाचार  एजेन्सियों  का  एक  सार्वजनिक
 निगम  बनाया  जाये,  पब्लिक  कोऑपरेशन  का
 गठन  किया  जाये  क्योंकि  अभी  जो  इन  के

 मालिक हैं  वही  लोग  हैं  जो  बड़  बड़े  पत्रों  को
 संचालित  करते  हैं,  तो  फिर इन  समाचार
 एजेन्सियों  में  जो  श्रमजोवी  पत्रकार  काम
 करते  हैं  उम  की  दिक्कतों  की  तरफ़  ज्यादा
 ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  t  we  इसका
 पब्लिक  कौरपोरेशन  बन  जाय  तो  जाहिर
 वात  है  कि  इन  की  बातों  की  तरफ़
 सरकार  क्या  ध्यान  ज्यादा  आयेगा।
 जै  कि  मैने  खूद  देखा  कि  जब  कोयला  खानों
 का  राष्ट्रीकरण  नहीं  किया  गया  था  तो

 वहां  के  मज़दूरों को  दो,  ढाई  रु  मिलता था।
 करीब  करीब  वही  स्थिति  आअ  है  इन  समान
 चार  एजेन्सियों  के  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  t
 अगर  इस  तरह  का  एक  कॉरपोरेशन
 वन  आता  है  तो  सरकार  का  ध्यान
 उधर  आयेगा  और  उन  की  सुविधायें
 बढ़  जायेंगी  ,  इन  की  स्थिति  में  सुधार  होगा
 और  काम  करने  की  सहूलियत  भी  बढ़
 आयगी  1  इसलिए  इस  बात  की  ज़रूत.  है
 और इस  तरह  की  सिफारिश  प्रैस  कमीशन
 की  है  ।  अव  यहं  बात  है  तो  सरकार  को
 इस  पर  अमल  करना  चाहिये।  पब्लिक  कौर-
 पोरेशन  बनाने  की  मांग  भी  पी०  टी०  आई०
 ऐमप्लाईज़  फ़ेडरेशन  सालों  से  कर  रही  है  t
 इसलिये  मैं  निवेदन  करूंगा  किआप  इन
 समाचार  एजेन्सियों  का  एक  कारपोरेशन
 बता  दें  ताकि  पत्रकारों  का  जो  शोषण
 और  दोहन होता  है  उससे  उन्हें  छुटकारा
 मिल  जाये  ।  अगर  ऐसा  काम  करें तब तो
 इस  प्रेम  कौंसिल  के  कछ  माने  होंगे,
 नहीं  तो  अभी  तक  इस  का  काम  वहुत
 संतोषजनक  नहीं  रहा  है  ।  यह
 सरकार

 अ

 इंगलैंड  केनरीके  पर  कुछ  न

 बना  देती  है,  फिर  कुछ  शाम

 नहीं  चलता  है  1  स्वतंत्र  तरीके  से  हम

 अपनी  कठिनाइयों  को  देखे,  और  दूसरे  देश

 कुछ  यहां
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 की  नक्ल  करें  यह  वात  नहीं  होनी  चाहिये।
 हमारी  जो  समस्यायें  हैं,  जो  उचित  हमें
 अतीत  हो  उस  को  अपने  सामने  रख  कर
 काम  करें  ।

 श्री  St  प्रताप  सिह  (बाराबंकी  )
 आदरणीय  अधिष्ठात्री  महोदया  ,  आप  ने
 मुअको  जो  प्रैस  परिषद  संशोधन  विधेयक,
 1973  पर  आनि  ब्रिटिश  प्रकट  करने  का

 अवसर दिया  है.  उसके  लये  कप  केप्रति
 हार्दिक  आभार  प्रदर्शन  न  करना  21

 महोदया.  जैसा  कि  माननीय  सदन  को
 जान  है  कि  हमारा  जनप्रिय दल  ओर  उस  की
 यानी  हुई  लोक  प्रिय  सरकार  सदैव  इस  वात
 का  प्रयत्न  करती है  कि  राष्ट्र में  लोकतांत्रिक
 मूल्यों  की  रक्षा  हो  ।  हमारा  दल
 और  सरकार  सेव  इम  वात  के
 लिए  प्रयत्नशील  रही  है  कि  देश  के
 अंतर्गत  लोकतांत्रिक  अन्यों का  संरक्षण  हो.
 और  साथ  साथ  जो  हमारे  मूलभूत  अधिकार
 हैं

 वह
 प्राप्त  रहें  1

 हमें  आश्चर्य होता  है  कि
 आज  देश के  लगभग  समस्त  विरोधी  दलों  का
 यह  कार्य  होगया  हैकि  केवल  विरोध  विरोध
 के  लिए  करते  हैं

 आप  को  मालूम  हैकि  जिस  विषय  पर
 चर्चा  कर  रहे  हैं  वह  माननीय  सदस्यों की
 सनाह कार  समिति  की संस्कृति  के  आधार
 पर  प्रैस  परिषद का  गठन  हुआ  था  जिसमें
 न  केवल  सरकारी  पक्ष  के  बल्कि  समस्त
 विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  के  बहुमूल्य  सुआव
 लिये  गये  थे।  हमें  आज  इस  बात  की  गहरी

 चिन्ता हो  रही  है  कि  इसकेद्वाराजोएक
 नामांकन  समिति  का  गठन  किया  गया  था  वह
 हमारे  देश  के  माननीय  राज्य  परिषद  के
 सभापति,  मुख्य  न्यायाधिपति,  लोक  सभा के
 अध्यक्ष  इन  तीन  व्यक्तियों  की एक  समिति
 बनाई गई  ी  जो  हमारे  लिये  प्रैस  परिपद
 का  गठन  करे।  अत्र  उस  के  सम्बन्ध में
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 भी,  जो  हमारे  लोक  तंत्र  के  सर्वोच्च  शिखर
 पर  बैठे  हुए  व्यक्ति  हैं,  उन  के  सम्बन्ध में  अगर
 विरोधी दलों  द्वारा आलोचना  की  जायगी,  तो  मैं
 नहीं  जानता  कि  वह  लोकतंत्र  को  कहां  ले
 जाना  चाहते  हैं  ,  फिर  भी  मैं  सरकार की
 सराहना  करना  चाहता  हं  विशेष  रूप
 से  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  भाई  गुजराल  जी  की  कि
 उन्होंन  देव  लोकतांत्रिक  मूल्यों  का  भी
 ध्यान  रखा  है  और  साथही  सथ
 जनता  की  आकांक्षाओं  का  भी  श्यान
 रखा  है  किशोर  दोनों  में  स्व  सामंजस्य
 स्थापित  करने  का  वह  निरंतर  प्रयत्
 करते  रहे हैं।

 मुझे  यह  कहना  है  कि  सरकार  ने  इसको

 स्वीकार  करलिया  हैकि  हम  पुनः  इस  बात
 पर  विचार करें  कि  किस  प्रकार  से  नामांकन

 समिति  का  गठन  किया  जाए  ताकि  जनआकां-
 क्षारों  के  अनुरूप एक  समिति  बन  सके  और

 राष्ट्र के  नव  निर्माण  में  सहायक  हो  सक े1
 इस  में  जैसा  कि  मंत वी  जी  ने  कहा  है
 कुछ  समय  लगेगा,  उन्हें  संसद  की  सरकारी
 पक्ष  और  समस्त  विरोधी  पक्षों  के  विचारों
 से  अवगत  होना  है  और  साथ  ही  साथ  उन
 से  परामर्ष  करना  है  और  समिति  के
 गठन  के  सम्बन्ध में  इन  सभी  के  क्या  विचार

 हैं  इसको  जानना  है  ।  उनको  यह  भी
 देखना  हैकि  प्रभावपूर्ण ढंग  से  यह  समिति
 काम  कर  सके  तो  जो  हमारा  उद्देश्य  ह  जो
 लक्ष्य  है  वह प्राप्त  हो  सके।  हम  जब

 परिषद के  गठन  के  बारे में  विचार  कर  रहे

 हैं  तो  स्वभावतः  हमारा  ध्यान  उस  तरफ  जाता
 हे  कि  समिति  जो  हम  बनाने जा  रो  हैं

 उस  में  किस  प्रकार के  लोग  हों  ।
 आप  तो  जानते  ही  हैं  कि
 जिस  प्रकार  केलाग  उस  समिति  में

 होंगे  उसी प्रकार  के  निर्णय  वह  समिति
 लेगी  ।  यह निश्चित  रूप  से  बातकही
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 जा  सकती  है  कि  जैसे  व्यक्ति  उस  समिति

 में  हों  उसी  प्रकार  की  भावना  उस
 समिति  के द्वारा  परिलक्षित  होगी ।

 लोक  सभा के  लिए  हुए  मध्यावधि

 चुनावो ंमें  जनता  हमें इस  बात  का  आदेश
 दिया  कि  हम  देश  में  सामाजिक  और  आर्थिक
 विषमताएं  समाप्त  करना  चाहते  हैं.
 हम  देश  को  शोषण  गे  मुक्त  करना
 चाहते  हैं,  पूंजीवादी,  सामन्तवादी  और
 प्रतिक्रियावादी  ,  शोषणवादी जो  शक्तियां  हैं,
 उनका  हम  अन्त  करना  चाहते  हैं  ।  इस  वास्ते
 मैं  कहना  चाहता हें  कि  इसप्रकार  की  समिति

 का  गठन  कहीं  न  हो  जाए  जिससे
 प्रत्यक्ष  या  परोक्ष रूप  से  ऐसे  व्यक्ति  उस
 में  आ  जाएं  जो  कि  पूंजीवादी,  सामन्तवादी,
 स्वार्थवादी,  शोषणवादी  और  प्रतिक्रियावादी
 भावना  से  दबे  हए  हों  ।  यह  हमारे

 देश  का  दुर्भाग्य  हे  कि  आज  देश  के  नब्बे
 प्रतिशत बड़े  समाचार  पत्र  बड़े  बड़े  पूंजी
 वादियों  केसाथ  में  ह  अर  उन  के  माध्यम
 से  हमारी  जनता  की  जो  आकांक्षाएं हैं  वे
 बाहर  नहीं  निकल  पाती  हैं।  उल्टे होना

 यह  है  कि  प्रभात  की  सुन्दर  बेला  में  जब
 सूर्य  की  किरणें हम  को  नया  उत्साह  और

 नई  स्तुति  देती हैं  उसी  समय  पर  प्रात

 काल  जब्र  समाचार  पत्र  हमारेहाथों  में  आते

 हैं  तो  हमारे मन  में  निराशा  की  भावना
 पैदा  करते  हैं,  अस्थिरता  की  भावना  पैदा
 करते  हैं।  यह  जो  स्थिति ह  यह  देश  के
 हित  में  नहीं  कही  जा  सकती  है  ।

 ऐसी  स्थिति  पैदा  करने  की  जरूरत  है  कि

 प्रभात  की  किरणों  के  साथ  जब  समाचार  पव
 हमारे  हाथों  में  आएं  तो  हमें  उत्साह

 दिलाए  ,  स्तुति  दें  हमारे  स्पन्दन  में

 एक  नव चेतना दें  ताकि  देश  के  नव

 निर्माण में  हम  आगे  बढ़  सके  ।  इसप्रकार

 का  कार्य  जो  हमारे  समाचारपवों  के
 माध्यम  से  होना  चाहिये वह  नहीं  होता
 रहा  है  और  इसका  हमें दुख  है  ny

 वर्तमान जो  व्यवस्था  है  चाहे  सरकार
 कृतसंकल्प है  लेकिन  समाचार पों  पर  जो
 एकाधिकार  स्थापित  हो  गया है  उसके  रहते
 जनता की  आकांक्षाओं  की  पूर्ति  नहीं  हो
 सकी  ।  इस  वास्ते  समाचार  पत्रों  पर  पूंजी-
 पतियों  का जो  एकाधिकार  है  उस  को  हमें
 समाप्त  करनाहोगा  ।  ऐसा  होगा  तभी
 देश  में  हम  सामाजिक न्याय  लोगों  कोकिला
 सकेंगे  एक  ऐसे  समाज  का  निर्माण  हो  सकेगा
 जो  शोषण  से  मुवत हो जिस हो  जिस  में
 किसी  प्रकार की  ऊंच  नीच  की  भावना
 न  हो  भेदभाव  न  हो  और  पूजी-
 पति  निर्धन  जनता  का,  दलित  जनता
 का,  शोषित  जनता  का,  सर्वहारा
 समाज  का  शोषण  न  कर  सके।

 हमारी  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी
 जी  ने  एक  वार  कहा  था  कि  विश्वभर  में
 सर्वोत्तम  समाचार पत्र  लाभ  के  उद्देश्य से
 नहीं  चलाए  जाते  बल्कि  उनका  उद्देश्य
 जन  सेवा  का  होता  है  tv  मैं  समझता

 हूं  कि  परिषद  जो  बनेगी  उस  के ध्यान में
 यह  बात  निश्चित  सूप  मे  ही रहेगी।

 मैं  अधिक  समय  लेना  नहीं  चाहता  हूं
 चंकी  और  भी  माननीय  सदस्य  इसके  वारे में
 अपने  विचार  प्रकट  करेंगे  1  मैं  राणा  करता

 हं  कि  माननीय  राज्य  मंत्री  जी  किस  प्रकार
 से  इस  समिति  कामत  हो दु पके  अध  अ
 इसके  सदस्यों  का  नमां वन  हो  इसके  बारे
 में  हमें  विश्वास  में  लेंगे  हमको  अपनें
 परामर्श  देने  का  अवसर  प्रदान  करेंगे
 और  इसी  प्रकार  से  हमें  वहा ंभी  अपने
 विचार  प्रकट  करने का  मौका  देंगे  ।

 अन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हुं  कि
 समाचारपत्र  जनता  के  लिए  होतें  हैं  ,  जनता
 समाचारपत्रों  के  लिए  नहीं  होती  है  और
 जनता  को  समाचार  पत्रों  के  हाथ  की  कठ-
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 पुतली  न  बनाया  जाए  ।  ऐसा  होगा  तभी
 देश  में  समाजवाद  की  स्थापना  हो  सकेगी,
 तभी  एक  ऐसे  समाज  की  रचना  हो  सकेगी
 जोकि  शोषण  से  मुक्त  हो  और  प्रत्येक
 व्यक्ति  को  सामाजिक  और  आर्थिक  न्याय
 मिल  सके  1

 मैं  अपने दल  का  प्रथम  वक्ता  हुं  1  इस
 वास्ते  विरोधी  पक्ष  की  ओर  से  जो  जो  बातें

 कही  जानी  हैं  उनका  उत्तर  तो  मैं  दे  नहीं
 सकता  हूं।  फिरउन  के  जो  विचार  हैं  उन  से
 ह्म  अवगत हैं।  विशेष  कर  हमारे  जनसंघ  के
 भाई  कांग्रेस  संगठन  के  भाई  और  प्रतिक्रियावादी
 विचारधारा  वाले  दल  हम  जानते  हैं  कि  बड़े
 पूंजीपतियों  की,  निहित  स्वार्थों  की  वकालत
 करेंगे  मैं  आशा  करता  हं  कि  उनकी  बातों
 का  उत्तर  देने  में  हमारे  नौजवान  साथी  श्री

 मुंगी  आर  श्री  टोम्बा  सिह  समर्थ  होंगे  ।

 अब  अंतिम  जो  वाक्य  मैं  कहना  चाहता
 में  प्रार्थना  करता  ह  कि  उस  पर

 आप  विशेष  रूप  से  ध्यान  दें

 कल  यही  ख्वाब  हक़ीक़त  में  बदल  जायेंगे
 आज  जो  ख्वाब  फक़त  ख्वाब  नज़र  आते है

 डा०  लक्ष्मी  नरायण  पांडेय  (मंदिर):
 हम  प्रेस  परिषद्  संशोधन  पर  चर्चा  कर  रहे  हे  ।

 इस  विल  के  उद्देश्यों  और  कारणों  पर  प्रकाश
 डालते  हए  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  है
 कि  यद्यपि  परिषद  के  काम  से  तो  आपको

 संतोष है  लेकिन  फिर  परिषद  की  रचना  किस
 प्रकार  से  हो  किस  व्यवस्था  से  हो  इसको  आप
 फिर  से  देखना  चाहते  हैं  ।  पहले  जो  व्यवस्था
 की  गई  थी  रचना  के  सम्बन्ध  में  और  जिन
 व्यवसायों  पर  यह  भार  सौंपा  गया  था  उन  के
 शारा  त्यागपत्र  दिए  जाने  के  कारण  आपने

 कहा है  कि  गह  स्थिति  पैदा  हुई  है  ।  लेकिन
 आपने  कुछ  संकेत  नहीं  दिया  कि  आलोचना

 NOVEMBER  26,  1973  (Amendment)  Bill  316

 किस  वात  की  हुई  और  किस  प्रकार  की  हुई?
 क्या  परिषद  के  कार्य  की  अलोचना  हुई
 अथवा  परिषद  के  सदस्यों  को  नामांकित  जो
 करते  थे,  परिषद  का  जो  निर्माण  करते  थे
 अथवा  जिन  को  अधिकार  दिया  गया  था
 नॉमिनेट  करने  का,  उनकी  आलोचना  हुई।
 आपने  अध्यादेश  के  सम्बन्ध  में  जो  वक्तव्य
 दिया  है  उस  में  आपने इस  के  बारे में  कुछ
 नहीं  बताया  है  7  आपने  इस  विधेयक  में  भी

 यही  बात  कही  ह्  कि  प्रैस  परिषद  की
 संरचना  के  बारे  में  कुछ  आलोचना  को  गई
 है।  आपने  उद्देश्यों  में  कहा  है  कि  नाम  निर्देशन
 समिति  के  सदस्यों  ने  यह  महसूस  किया  है  कि
 यह  वांछनीय  नहीं  होगा  कि  उन  के  पदों

 के  बारे  में  आलोचना होने  दी  जाए  ।  हमारे
 सर्वोच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  उस  में
 थे  ।  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  और  राज्य  सभा
 के  चेयरमेन  उसमें  थे  ।  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  ऐसे  बड़े  व्यक्तियों  की आलोचना  जिन
 लोगों  के  द्वारा  की  गई  उसका अधार  क्या
 था  और  आलोचना  किस  प्रकार  की  थी,
 क्या  उन्होंने  परिषद  के  कर्तव्यों  के  बारे  में
 या  परिषद  की  कार्य  प्रणाली  के  वारे  में  कोई
 आलोचना  की  थी  ?  उस  पर  यदि  आपने
 प्रकाश  डाला  होता  तो  उसकी  संरचना  के
 बारे  में  फिर  से  विचार  किया  जा  सकता  था।
 यदि  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  ऐसे  महानतम
 व्यक्तियों  की,  उच्च  पदों  पर  बैठे  हुए  व्यक्तियों
 की  कोई  आलोचना  की  गई  तो  फिर  आप
 संसद  सदस्यों  की  कोई  समिति  बना  कर
 उन  से  पुर्निवचार  चाहते  हैं  तो  मैं  समझोता

 हं  कि  उस  से  भी  कोई  हल  निकलने  वाला
 नहीं  हैऔर  जो  संशोधन  आप  लाए  हैं  यह
 निर्रथक  होगा  ॥

 परिषद  का  गठन  प्रैस  कमिशन  की
 सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  गया  था
 जब  यह  गठन  किया  गया  था  उस  समय  भी
 संसद  सदस्यों  की  एक  सलाहकार  समिति
 बनी  थी  ।  यह  समिति  जनवरी  1368
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 मैंने  थो  और  उसने  उसी  उसाल  अक्तूबर  में
 अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  थी  ।उस  ने  यह  सुझाव
 दिया  था  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्याय-
 धीर,  लोक  सभा  के  स्पीकर  और  राज्य  सभा  के
 चेयरमैन  को  एक  नामनिर्देशन  समिति  बनाई
 जाये,  जो  प्रैस  परिषद्  में  सदस्यों  को  नामी-
 नेट  करे।  उसके  अनुसार ही  प्रैस  परिषद्
 का  गठन हु आश।  मैं  यह  जाना।  चाहता  हूं
 कि  क्या  मंत्री  महोदय  फिर  उसी  क्रम  को
 दोहराने  जा  रहे  हैं  कि  संसद्-मदों  की
 एक  समिति  बनाई जाये  और  वह  इस  वारे  में
 अपने  सुझाव  दे।
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 अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है
 कि  प्रस  परिषद्  में  वर्किंग  जर्नलिस्ट्स  को
 अधिक  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिए  ।
 प्रैस  कौंसिल  एक्ट  की  धारा  अ  में  स्पष्ट  कहा
 गया  है

 “Thirteen  shall  be  nominated  by
 the  Nominating  Committee  from
 among  the  working  journalists,  of
 whom  six  shall  be  editors  of  news-
 papers  and  the  remaining  seven
 shall  be  wcrking  journalists  other
 then  editors.”

 दम  में  वाकिंग  जर्नलिस्ट्स  का  जो  अनुपात
 रखा  गया  है  ,  वह  पर्याप्त  है  ।  हमारे
 यहां  समाचार  पतों  में  काम  करने  वाले  पत्र-
 कारों  केदो  खित  भारतोय  संगठन  हैं
 आई  ०  एफ०  डबल्यू  जे०  और  एन  ०  यू  ०
 जे०।  जब  आईएएफ  डबल्यू  लें  को
 अपना  प्रतिनिधि  मे  जने  के  लिए  कहा  गया,
 तो  उस  ने  अपना  प्रतिनिधि  नहीं  भेजा  tv
 दोबारा  समग्र  दिये  जाने  पर  भी  उस  ने  अपना
 प्रतिनिधि  नहीं  भेजा  ।उसने  कहा  कि
 उस  के  अध्यक्ष  विदेश  यात्रा  पर  गये  हुए  हैं।
 सम्भवतः  वह  रूस  या  किसी  अन्य  कम्युनिस्ट
 ऐन्ट्री की  यात्रा  पर  गये  होंगे,  क्योंकि  उनका
 सम्बन्ध  किसी  कम्युनिस्ट  ऐन्ट्री  से  ही  हो

 सकता  है  ।  अभी  म.ननीय  सस्य  ने  कहा
 है  कि  एन  ०जे०  मालिकों गया  है
 और  वह  मालिकों  की  रहेगी  है  ।
 यद्यपि  इस  वारे  में  उन्होंने  कोई  ठोस

 उदाहरण  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  यह  केवल
 पारस्परिक  प्रतिस्पर्धा  सेकहीगई  आत
 है  ।  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  यह
 दायित्व  है  कि  जनतंत्र  की  प्रगति  केलिए  वह
 ऐसा  स्वस्थ  वातावरण  बनाये,  जिस  में
 पत्रकार केवल  सरकार  की  हां  में  हां  न  मिलायें,

 बल्कि  वे  स्वतंत्र  रूप  से  अपने  विचार  प्रकट
 कर  सके  और  सरकारकी  आलोचना
 भी  कर  सड़क  V  प्रैस  कौंसिल  एक्ट  में
 स्पष्ट  रूम  से  बताया  गया  है

 “To  build  up  a  code  of  conduct
 for  newspapers  and  news  agencies
 and  journalists  in  accordance  with
 their  high  professional  standards;

 “to  ensure  on  the  part  of  news-
 papers,  news  agencies  and  journa-
 lists  maintenance  of  high  standards
 of  public  taste....”

 फिर  कहा  गया  है

 “to  encourage  the  growth  of  a
 sense  of  responsibility  and  public
 service  among  all  those  who  are  in
 the  profession  of  journalism.”

 इस  अधिनियम  में  स्पष्ट  बताया  गया  है  कि
 प्रैस  परिषद्  के  कार्य-कलाप  क्या  होंगे  |

 लेकिन एक  संस्था  को  प्रतिनिधि  न  दिये  जाने
 के  प्रश्  पर  ही  मतभेद  हुआ  और  उसक
 आधार  पर  ही  सारी  आलोचना  प्रारम्भ  की
 गई।  इस  के  कारण  नामनिर्देशन  समिति  के
 सदस्यों  के  त्यागपत्र  दन  की  स्थिति  पैदा  हुई
 मै  समझता  हें  कि  अग्र  मंत्री  यहोदय  ने  उन
 तीनों  को  पसुंवेड  करने  का  प्रयत्न  क्या  होता,
 तो  शायद वे  अपने  पदों  से  न  हटते  ।  पत्रकारों
 की  भिन्न  संस्थाओं  के  प्रतिनिधित्व  के  बारे  में
 तथा  उन  के  निर्वाचन  प्रक्रिया  के  बारे  में  भी
 सरकार  को  पूरी  तरह  विचार  करना  चाहिये।
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 [डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय]
 मंत्रो  महोदय  ने  कहा  है  कि  प्रैस  परिषद्

 ठोक  तरह  से  काम  कर  रहीथी।  उसके  बारे
 में संभत /. कोई शिकाय होई  'शिकार  भी  नहीं  है।
 लेकिन  सरबा  पत्रकारिता  के  क्षेत्र  में  अपने

 दायित्व  को  निभाने  में  असफल  रही  है  ।
 वह  दिन-प्रति-दिन  पत्तों  की  स्वाधीनता  का
 हनन  करती जा  रही  है  ।  कुछ  दिन  पहले
 यहां  अखबारी  क़ागज़ के  कोटे  के  बारे में
 चर्चा हुई  थी।  क्या  सरकार ने  उसके  वारे  में
 अपने  दायित्व  को  निभाया  है  आखिर  अख-
 बारी  कागज  की  कमी  क्यों  हुई  ?  समय  हते
 सरकार  ने  व्यवस्था  क्यों  नहीं  की?  वह
 चाहती है  कि  समाचार  पत्र  उस  का  पक्ष  ज्यादा
 ल  और  जनता  के  दुख-दर्द  और  कठिनाइयों
 की  तरफ़  कम  ध्यान  दें  -  अखबारों  की पृष्ठ
 संख्या कम  हो  गई  है।  हां,  दिल्ली  से
 निकलने  वाले  पेट्रियट का  आकार  जरूर  बढ़
 गया है  ।  पता  नही  ,  उसको  अखबारी
 काग़ज़  का  घोटा  कहां  से प्राप्त  होता  है।
 नेशनल  हैरत्ड  और  कछ  दूसरे  समाचार  पतों
 के  मालिकों  की  ओर  से  अपने  कर्मचारियों  को
 परेशान  किये  जाने  की  बात  कही  गई है  ।
 सरकार  का  यह  दायित्व  है  कि  यदि  पत्रकारों
 को  किनी  दिक्कत  का  सामना  करना  पड़ता
 है,  तो  वह  उन  को  संरक्षण  दे  और  उनकी
 सहायता  करे।  मारने  ऐसा  नहीं  किया
 है  1  ऐसा प्रतीत होंता है कि जीत  होता  हैकि  सरकार  समाचार
 पन्नों  को  धीरे  धीरे  अपने पूरे  नियंत्रण  में  लाना
 चाहती  है  जिससे  कि  वे  सरकारी  भाषा  बोलें।

 यदि  सरकार  चाहती  है  तो  वह
 बहत  समय  पहने--नामीनेटिंग  कमेटी  के
 सदस्यों ने  जब  इस्तीफा  दिया,  उसी  समय-
 कोई  अकत्पयिक  व्यवस्था  कर  सकती  थी  ।

 लेकिन  उस  ने  डरती  देने  के  बाद  डेढ,  दो
 वर्ष  तक  वह  सोनी रही  ।  आज वह  यह
 विधेयक  लाकर  कह  रही  है  कि  वह  नामी-
 रेटिंग  कमांडो  को  रीकांस्टोट्यूट  करने के
 में  इस  सदन  के  सदस्यों  से  परामर्श  करना  चाहती
 है।  यह  काम  तो  बहत  पहले  ही  क्या जा
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 सकता  था  ।  भ्रमित  में  माननीय  मंत्री  ने

 दूसरे सदन  में  कहा  था कि  वह  प्रैस  परिषद्

 का  कार्यकाल  समाप्त  होने  से  पूर्व  नई  समिति
 का  गठन  करना  चाहते  हैं।  सितम्बर  में

 उन्होंने एक  अध्यादेश  के द्वारा यहू यह  व्यवस्था की
 और  आज,  जव  कि  न८म्बर  खत्म  होने  जा

 रहा है  वह  यह  विधेयक ले  कर  सदन  के

 मामले आये  हैं  कि  प्रेम  परिषद्  का  समय
 एक्सपेंस  किया  जाये।

 मैं  चाहता हं  कि  मंत्री  महोदय  यह
 आश्वासन दे  कि  इस  समिति का  गठन  जल्दी
 से  जल्दी  किया  जायेगा  ताकि  इम  समय

 पत्रकार  जगत  में  बेचैनी  जी  है.  |  वह  द्र
 हो  सके।  इस  समय  सरकार  टोन
 पत्रों  पर  अंकुश  और  नियंत्रण  लगाये  जा  रहे
 हैं  और  यह  महसूस क्या  जा  रहा  है  कि
 वह  पों  का  गला  घोंटना  चाहती  है  n

 सरकार  ने  पत्रकारों  के  लिए  वेज  वार्ड
 की  घोषणा  की  है  |  पहले  कें  वेज  बोई

 ने  चार  वर्षों  के  बाद  अपनी  रिपोर्ट  दी  थी।
 आशा  हैकि  दूसरा  वेज  बोर्ड  ऊदी  ही
 अपनी  रिपोर्ट  देगा,  ताकि  श्रमजीवी  पत्रकारों
 को  राहत  मिल  सके  1

 मैं  समझता  हं  कि  आज  अगर  सरकार

 ने  समय  पर  काम  किया  होता  तो  इस
 विधेयक  को  लान ेकी  आवश्यकता न  पड़ती,
 लेकिन  उसने  समय  पर  अपना  काम  नहीं
 किया  ।

 ओचन्बलात्च्ड कर  (वर्ग)  :  सभापति

 महोदय  ,  मंत्री  महोदय  ने  दताया  है  किस
 विधेयक  का  उद्देश्य  बहुत  सीमित  है  ।  इसके
 द्वारा  प्रस  कौंसिल  की  अवधि  जून  ,  1974

 तक  बढाई जा  रही  है।  प्रैस  कौंसिल  के  मैम्बर्स
 चुनने  के  लिए  जो  कमेटी  नियुवत  की  गई  थी,
 उस  के  तीनों  सदस्यों  ने  अस  में  काम  करने  से
 इंकार कर  दिया  है।  उन  का  कहना  हैकि
 वे अपने  पदों  कों  भी  पत्रों  की  आलोचना  से
 बचाना  चाहते  हैं।  मुझे  उम्मीद  हैकि  सरकार
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 ने  इत  आत  को  काफी  कोशिश  की  होगी  कि  वे
 तीनों  सदस्य  समिति  में  काम  करें।  लेकन  किन्ही
 कारगों  से  उन  तीनों  सदस्यों  ने  अभी  नक  नामी-
 वेडिंग  केटी  में  काम  करने  से  इंकार  किया  है  ।

 इन  प्रबन्ध  में  मेरा  सुआव  है  को  इन  सदन  की
 ओर  से  सभी  दलों  की  ओर  से-सर्प-सम्मति
 से  यह  प्रस्ताव  पास  फिया  आये  कि  इन  तीनों
 सदस्यों  कोना मोर्ने टिंग  कमेटी  में  अपना  कार्य
 आरी  करने  के  लिए  फिर  से  अनुरोध  किया  जाये।
 मैं  माना  हूं  किसरकाराुओर  शी  गुजराल
 नेशन  दिशा में  काफी  अपना  किया  है  1  लेकिन
 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय
 द्वारा  अनुरोध  करते  पर  ओर  संसद  के  सभो  पक्षों
 की  ओर  से  अनुरोध  करने  में  बडा  फ  होगा  |

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  सदन  के  सभो  दलों
 के  सदस्य  सत्र  सम्मति  से  यह  मांग  करें  कि लोक
 सभा  के  अध्यक्ष  राज्य  सभा  के  समाप्ति  ओर

 सुप्रीम  को  के  चौक  जस्टिस,  ये  तीनों  उस
 समति  के  सर्प  बने  रहें  को  ये  तीनों  सदस्य
 उस  समिति में  काम  करना  स्वीकार  करेगे  यह
 प्रस्ताव  सरकार  की  ओर  से  आये  या  किसी
 सदस्य  की  ओर  से  आये,  लेकिन  मेरा  उदेश्य
 यह  है  कि  इत  तीनों  सदस्यों  से  यह  अनुरोध
 किया  जाये  कि  बे  उन  समिति  में  बने  रहें  ।

 इन  तीनों  के  नाम  अहुत  सोच  विचार  कर  चुने
 गये  थे  ओर  उनके  रह  से  प्रत  परिषद  में

 नामी ते गन  का  कार्य  बहुत  सहूलियत  ओर

 इपानदारी  से  हो  सकेगा  |

 इम  विधेयक  का  एफ  सीमित  उद्देश्य  है
 प  लिए  प्रैस  कौंसिल  ने  क्या  किया,  क्या  अच्छा
 या  बुरा  काम  किया.  या  उसके  गठन  में  क्या

 परन  होता  चाहि  ये  बत  इन  विधेयक

 को  सोमा  में  नहीं  हैं  1

 घन  मैं  एक  दा  सुझाव  देना  चाहता हूं  1

 कु  मिना  कर  ऑर  कौंसिल  की  जो  पहले

 स्थापना हुई  थो  तो  अहुत  वहुत  उम्मीद  उससे
 यो  फिउन्तेअनुक  अगुरु  आदर्य  पूरे  होंगे
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 लेकिन  कुछ  कारणों  से  वे  उद्देश्य  पूर्ण  नहीं

 होने  पाये  t  वैसे  कुल  मिला  कर  प्रैस  कौंसिल
 ने  काम  अच्छा क्या  है।  लेकिन  फिर  भी

 कुछ  कारणों  स ेवे  देश्य  पूरे  नहीं  हुए  ।
 एक  तो  प्रैस  कौंसिल  एक्ट  में  कमी  यह  है
 कि  इसे  स्टे ट्रू टरी  बाडी  नहीं  बनाया

 है  जिसके  कारण  राज्य  सरकार  तक  इसकी
 अवहेलना  कर  देती  हैं।  जब  कि  संसद
 से  बने  हुए  प्रैस  कौंसिल  एक्ट  के  अवहेलना

 राज्य  सरकारे  तक  करने लगे  तो  आप  समझ
 लीजिए  कि  इसकी  कहां  तक  उपयोगता  रहेगी  ।
 इस  लिए  बहुत  आवश्यक  है  कि  अव  कभी
 भी  इस  में  मन्त्री  महोदय  संशोधन  लाए  चाहे
 अभी  लाएं,  लेकिन  इसे  स्टेट्यूटरी  बाडी
 अवश्य  बनाएँ  चाहे  1974  में  लाएं  लेकिन

 इसेंस्प्ंट्रयूटरी  बाडी  अवश्य  बनाएं  जिससे
 कि  इसक  निर्णय  सभी  पार्टियों  को  मान्य
 होसक।

 दूसरी  बात  यह  कि  अभी  शास्त्री जी  ने
 इसके  गठन  की  चर्चा  ओर  उसकी  आलोचना
 की  कुल  मिना  करें  गठन  के  विषय  में  जो
 व्यवस्था  है  ऐक्ट  में  वह  अभी  तक  पूरी  नहीं
 है  और  किसी  कारण  से,  कुछ  टेकिनकल
 कारण  वश  वर्किंग  जर्नलिस्ट  फैडरेशन

 के  सदस्य  उस  में  नहीं  आ  सके  1  इसको  में

 समझता हूं  सभी  को  खेद  है।  लेकिन वह  एक
 टैकनीकल  कारण  था  किस से  यह  नहीं हो  सका

 वैसे  एक्ट  क ेआधार  पर  उन  कोआ नाही था
 ओर  फैडरेशन  आफ  वॉकिंग  जर्नलिस्ट  इस
 में  आएगा  ही  ।  इस  लिए  शास्त्री  जो  का  जो
 कथन  था,  उनकी  जो  आलोचना  थी,  मैं

 समझता  हूं  कि  उन  के  आने  से  अस  की  पूर्ति  हो
 जायेगी।  a  समझता हु  किअगली बार  किंग
 जर्नलिस्ट  फेडरेशन  के  लोग  भी  आएंगें  |

 लेकिन  जहां  तक  इसके  गठन  का  प्रश्न  ह ैमैं
 समानता  ह  कुल  मिला  कर  इस  प्रैस  कौंसिल
 का  गठन  अच्छा  ही  है।

 इस  में  कुड  थोड़ी  सी  कमजोरियां  अनुभव

 से  मालम  हुई  हैं।  मैं  समअता  हूं  कि  उस  में
 बहुत  ज्यादा  कानन  में  परिवर्तन  करने  की
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 आवश्यकता नहीं,  लेकिन  फिर  भी  उस  व्यवस्था

 में  ही  सेलेक्शन के  समय  कुछ  ऐसी  व्यवस्था
 को  आवश्यकता  है  कि  भारतीय  भाषाओं  के

 लोग  उस  अस  कों  सल  में  हों  अभी  किसी
 किसी वजह  है  से  होता  यह  हैकि  अंग्रेजी पत्रों
 के  ति निधि  ज्यादा  जाते  हैं।  आखिर

 हमारे देश  भर  में  अंग्रेजी  कों  की  संघ  त  भारतीय
 पत्रों  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  ।

 इसलिए  कोशिश  यह होनी  चाहिए  कि  भारतीय
 भाषाओं  के  प्रतिनिधि  अंग्रेजी  पत्तों  के
 प्रतिनिधियों  की  तुलना  में  ज्यादा  हो  सकें

 ऐसी  व्यवस्था  इस  ढंग  से  हो  सके  तो  ज्यादा
 अच्छा  रहेगा।

 *SHRI  J.  MATHA  GOWDER  (Nil-
 giris):  Madam  Chairman,  I  would  like
 to  make  a  few  observations  on  the
 Press  Council  (Amendment)  Bill.  This
 Bill  seeks  to  extend  the  term  of  office
 of  the  Press  Council  from  lst  October
 1973  to  30th  June  1974.  Earlier  when
 the  term  of  the  existing  Press  Council
 was  to  expire  on  the  1st  October,  1973,
 an  Ordinance  was  promulgated  on
 the  27th  September  1973,  to  extend
 the  term  by  8  more  months.  This
 Bill  is  only  seeking  to  replace  that
 Ordinance.

 A  Nominating  Committee  consisting
 of  the  Speaker  of  our  House,  the  Vice-
 President  and  the  Chief  Justice  cf  In-
 dia  was  constituted  and  that  Commit-
 tee  was  to  appoint  persons  to  serve  on
 the  Press  Council.  As  a  result  of  the
 nominations  by  this  Committee,  a  Press
 Council  was  constituted  cn  the  ist
 October,  1970.  It  appears  that  certain
 criticisms  were  voiced  regarding  the
 persons  nominated  by  this  Nominating
 Committee  to  serve  on  the  Press  Coun-
 cil.  The  Members  of  the  Nominating
 Committee  in  view  of  the  high  offices
 they  were  holding  did  not  wish  to
 associate  themselves  with  the  task  of
 selecting  persons  for  the  Press  Coun-
 cil  and  in  fact  they  resigned  from  the
 Nominating  Committee.  The  Govern-
 ment  are  now  thinking  of  finding  an
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 alternative  method  for  selecting  per-
 sons  for  the  Press  Council.  I  agree
 that  some  time  is  required  in  working
 out  an  alternative  method  for  115
 purpose.  But  then,  Madam  it  is  three
 years  since  the  existing  Press  Council
 was  nominated  and  all  these  years  the
 Gevernment  had  ample  time  to  go  into
 that  question  in  all  details  and  find
 out  a  satisfactory  method  for  selection
 of  persons  to  serve  on  the  Press  Coun-
 cil.  The  Central  Government  did  not
 keep  itself  alive  to  that  question  and
 when  they  fund  suddenly  that  the
 term  of  the  Press  Council  was  to
 expire  on  the  1st  October,  1973,  they
 came  out  with  an  Ordinance  to  give
 a  new  lease  of  life  to  that  Press
 Council.

 Madam,  when  I  see  that  €#  the
 simple  matter  could  not  be  attended  to
 by  ‘he  Central  Government  in  time,
 I  cannot  but  point  out  that  this  kind
 of  inefficient  functioning  of  the  Cen-
 tral  Government  was  largely  due  to
 the  enormous  concentration  of  powers
 in  the  Central  Government.  The  Cen-
 tral  Government  have  assumed  for
 themselves  enormous  _  responsibilities
 which  have  cast  on  them  a  heavy  bur-
 den  which  they  are  unable  to  bear.
 This  Bill  is  only  a  symptom  to  show
 how  unequal  the  Central  Government
 are  to  the  tasks  that  lay  before  them.
 Whenever  some  of  us  speak  of  granting
 more  powers  to  the  State  Governments
 all  kinds  of  motives  are  attributed  to
 us.  When  they  demand  State  autonomy
 we  are  suspected  as  demanding  seces-
 sion.  I  can  only  say  that  those  who
 look  through  coloured  glasses  will  see
 things  only  ccloured.  When  we  pin
 point  the  areas  in  which  the  Central
 Government  have  concentrated  in
 themselves  almost  all  powers  I  do  not
 know  why  some  people  should  feel  rat-
 tled.  It  is  just  and  proper  that  there
 ought  not  to  be  concentration  of  pow-
 ers  for,  apart  from  other  reasons  1
 leads  to  inefficiency  in  the  administra-
 tion.  This  Bill  is  only  one  such  ins-
 tance.

 *The  original  speech  was  delivered  in  Tamil.
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 Madam,  we  have  been  hearing  for

 a  very  long  time  about  the  concentra-
 tion  cf  the  Newspaper  Industry  in  the
 hands  of  a  few  monopolists.  We  have
 also  been  hearing  that  the  Central
 Government  are  considering  proposals
 for  diffusion  of  ownership  of  newspap-

 ers  for  a  very  long  time.  There  is  no
 -doubt  that  the  newspaper  industry  is
 in  the  hands  of  a  few  persons  which
 is  certainly  is  not  desirable  for  the
 ‘healthy  growth  of  an  independent  press
 in  cur  country.  What  I  am  asking  is:
 How  long  the  Government  would  go
 on  shouting  on  roof  tops  that  there
 ought  to  be  diffusicn  in  the  ownership
 of  newspapers?  There  is  no  point  in
 talking  about  it  without  the  Govern-
 ment  taking  any  concrete  action  in
 ‘that  direction.  I  have  an  uneasy  feel-
 ing  that  the  Government  are  not  very

 ‘serious  in  bringing  diffusion  of  owner-
 ship  of  the  newspapers.

 The  Press  Council  as  it  is  now  does
 not  give  any  representation  to  the
 Working  Journalists.  1  would  like

 to  know  from  the  Government  whether
 the  Working  journalists  have  any  say
 in  the  publication  of  the  newspapers.
 What  is  role  that  is  assigned  to  these
 journalists  in  Press  Council.  The  news-
 papers  today  are  such  that  they  re-
 flect  only  the  opinicns  and  the  views

 ‘of  the  monopoly  owners.  They  are
 able  to  publish  such  materia]  either
 in  favour  or  against  the  Government

 -which  is  conducive  to  their  own  sel-
 ‘fish  ends.  It  is  time  that  the  news-
 papers  are  allowed  to  function  in  an

 independent  manner.  In  some  count-
 tries  entire  industry  has  been  nationali-
 sed  and  the  newspapers  are  controlled
 by  the  Government.  If  you  look  at
 the  newspapers  you  will  find  that  the
 ‘proceedings  in  the  Parliament  are  not
 ‘given  the  full  or  the  necessary  cover-
 ‘age.  In  fact  some  of  the  important
 ‘discussions  have  been  blacked  out  in
 ‘the  newspapers.  What  I  am  interest-
 ed  to  know  is  whether  the  Government
 have  any  proposals  to  nationalise  the
 newspapers  and  instead  of  just  talk-

 jing  about  the  need  for  diffusion  in  the
 ownership  of  the  newspapers  will  they
 announce  any  concrete  proposals  for
 zaction.

 Madam,  if  there  is  any  development
 in  our  country  during  the  last  25  years
 it  is  in  the  area  of  political  speeches
 and  newspapers.  According  to  the  Re-
 port  of  the  Register  of  Newspapers  for
 year  1971,  there  were  122118  news-
 papers  and  2773  other  periodicals.  1
 am  sure,  by  now  this  number  would
 have  gone  up  further.  I  am_  giving
 these  figures  from  the  16th  Report
 of  the  Registrar  of  Newspapers.  The
 Press  Council  has  to  function  in  this
 background.  There  is  no  doubt  that
 the  Press  Council  plays  a  crucial  role
 in  the  matters  affecting  such  a  large
 numbers  of  newspapers.  It  is  indeed
 surprising  that  in  such  an  important
 issue  of  the  Press  Council  the  Govern-
 ment  have  not  been  acting  quickly  and
 in  time.

 As  I  stateg  earlier  the  Central  Go-
 vernment  haq  nearly  three  years  since
 the  Constitution  of  the  Press  Council
 by  the  Nominating  Committee  and  they
 failed  during  all  these  days  inspite  of
 the  members  expressing  their  desire
 10  resign  from  the  Committee  to  evolve
 an  alternative  method  in  this  matter.

 I  do  not  want  to  be  misunderstood
 to  criticise  our  President.  I  only  want
 to  voice  the  feelings  of  large  number
 of  people  that  the  President  should
 not  give  his  consent  to  issue  Ordinan-
 ces  such  as  the  present  one.  Ordi-
 nance  should  be  resorted  to  rarely  and
 in  unavoidable  circumstances.  In  the
 present  case  the  Government  had
 enough  time  and  because  of  their  in-
 efficiency  a  situation  was  reached
 which  necessitated  the  promulgation

 of  an  Ordinance.  I  have  no  words  to
 condemn  the  irresponsibility  of  the
 Central  Government  so  far  88  this
 matter  is  concerned.  With  these
 words  I  conclude.

 SHRI  N.  TOMBI  SINGH  (Inner
 Manipur):  I  rise  to  support  this  Bill.
 I  remember  that  just  a  little  while
 ago  the  hon.  Deputy-Speaker  very
 rightly  observed  that  this  Bill  had  only
 a  very  limited  scope  on  which  one

 could  speak.  As  I  speak  I  am  keeping
 this  in  view.  The  hon.  Minister  has
 very  rightly  pointed  out  in  the  State
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 ment  of  Objects  and  Reasons  the  basic
 cbjectives  of  the  Bill.  There  is  one
 thing,  however,  which  I  wceuld  like  to
 re-emphasise,  namely  that  so  far  as
 the  draging  in  of  the  important  offi-
 cers  of  the  press  council  into  political
 or  other  controversies  is  concerned,
 Government  had  made  their  intentions
 very  clear  that  they  do  not  like  to
 drag  into  any  political  or  other  con-
 troversy  any  cf  the  important  officers
 because  in  the  Press  Council  Act  the
 concern  is  with  the  preservation  of
 the  freedom  of  the  press  and  the  pre-
 servation  and  maintenance  of  the  stan-
 dards  of  the  newspapers  on  the  one
 hand  and  of  the  news  agencies  on
 the  other  which  can  be  done  only
 through  the  good  offices  of  the  Coun-
 cil.

 A  number  of  provisions  have  been
 made  for  the  nomination  of  members
 from  different  categcries,  and  expen-
 Sive  power  has  been  given  (०  the
 council.  A  large  number  of  objectives
 have  also  been  mentioned  so  that  the
 council  under  its  constitution  might  be
 able  not  only  to  preserve  the  freedom
 of  the  press  but  also  maintain  and
 improve  the  standards  of  the  news-
 Papers.

 We  are  mecting  today  after  a  few
 years  of  the  constitution  of  the  Press
 Council  to  discuss  this  Bill  seeking  to
 amend  only  a  small  provision.  But  it
 will  be  worth-while  to  make  an  asses-
 ment  of  how  the  council  has  worked
 after  its  constitution,  during  the  last
 few  years,  and  whether  any  amend-
 ments  are  necessary,  what  achieve-
 ment  has  been  made  and  whether  we
 stand  satisfied  absolutely  with  what
 has  been  achieved  in  this  sphere.

 May  I  draw  the  attention  of  the  hon.
 Minister  in  this  regarg  to  one  impor-
 tant  matter?  Wide  powers  have  been
 given  to  the  Press  council,  equal  to
 those  of  a  civil  court  to  try  suits
 according  to  the  Civil  Procedure  Code
 and  let  us  see  whether  the  council  has
 been  able  to  utilise  these  powers  for
 concrete  ends.
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 If  that  is  so,  what  are  these?  Is
 there  room  for  more  improvement  in
 the  matter  of  nomination  of  members
 to  the  Council;  if  we  go  by  the  enu-
 merated  categories,  we  have  big  me-
 dium  and  small  newspapers.  What  is
 the  number  of  small  newspapers?  I
 have  to  emphasise  this  because  in  my
 part  of  the  country,  ony  the  services
 of  small  newspapers  are  available.
 During  these  days  of  IA  ockout,  stand-
 arg  English  or  Indian  language  news-.
 Papers  will  not  reach  us.  This  only
 shows  that  in  this  country  43  per  cent
 of  the  circulation  is  taken  by  small
 newspapcrs.  I  think  the  representa-
 tion  on  the  Council  from  the  small
 newspapers  should  be  re-examined  in-
 the  light  of  this  consideration.  We
 should  increase  the  number  of  repres-
 entation  from  the  small  newspapers.

 1.26  hrs

 (Suri  5.  A.  Kaper  in  the  Chair}

 We  shculd  give  more  encouragement
 to  the  small  newspapers.  Whether
 this  is  clearly  within  the  purview  of
 this  Bill  may  be  controversial,  but
 if  you  will  allow  me  a  little  indul-
 gence,  I  would  like  to  take  this  oppor-
 tunity  to  discuss  the  state  of  affairs
 concerning  circulation  of  news  to  diff-
 erent  parts  of  the  country,  particularly
 the  hill  areas  of  the  north-eastern  zone
 where  people  have  to  depend  only  on
 the  services  of  small  newspapers.  They
 have  to  import  standard  newspapers
 from  Gauhati  or  Calcutta  as  these
 places  happen  to  be  the  nearest  pub-
 lishing  centres  of  such  newspapers,
 but  when  there  is  a  stoppage  of  air
 services  as  is  the  case  now  with  the
 IA  lockout,  one  could  imagine  the
 difficulties  of  these  people  in  getting
 news.  They  have  to  depend  only  on
 the  radio.  In  how  many  houses  in
 those  places,  do  they  have  a  radio?”
 So  naturally,  our  attention  has  to  be-
 drawn  to  encouraging  the  small  news-
 paper  sector  not  only  in  the-
 matter  of  adequacy  of  repres-
 entation  on  the  Council  but
 also  in  regarg  to  improving  the  quality.
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 of  the  small  newspapers.  1  belicve
 the  Ministry  has  made  some  assess-

 ment  about  this.  Wherever  small
 newspapers  thrive,  it  is  on  the  basis
 of  giving  sensational  and  local  news
 In  most  cases,  the  small  newspapers are  owned  by  political  parties.  So,
 naturally  a  large  section  of  our  popu-
 lation  is  deprived  of  standard  objec-
 tive  news.  They  are  fed  on  coloured
 news.  Even  so  they  have  the  conso-
 lation  that  they  have  scme  news.  In
 what  way  can  we  come  to  the  rescue

 ‘of  these  people  who  are  suffering  on
 this  account?  We  have  to  consider
 what  measures  of  encouragement  or

 .patronage  shculg  be  taken  to  help
 these  small  newspapers  out.  I  have
 a  sugg¢stion  ang  I  hope  at  the  time  of
 his  reply,  the  Minister  will  be  kind
 enough  to  say  something  on  it.

 The  Press  Council  provides  for  the
 improvement  of  news  agencies  alse.
 These  news  agencies  like  PTI,  UNI,
 Hindustan  Samachar  and  others  having
 teleprinter  services  should  reach  the
 difficult  areas,  the  hilly  areas.  Per-
 haps  the  small  newspapers  may  not
 be  able  to  subscribe  suitably.  In  this
 respect,  the  patronage  of  the  State
 Government  as  well  as  that  of  the
 Central  Government  will  be  necessary.
 We  have  to  take  up  this  matter  seri-
 ously  because  unless  we  reach  through
 a  cheap  teleprinter  service,  the  small
 newspapers  will  suffer.  As  I  have
 menticned,  the  small  newspapers  are
 mostly  thriving  in  the  backward  areas
 where  the  big  newspapers  cannot  reach
 because  of  the  poor  communications
 and  several  other  difficulties.  We
 have  to  subsidise  the  small  newspap-
 ers  in  matters  relating  to  the  telenrin-

 ‘ter  services.  What  is  Government's
 reaction  to  this  suggestion?

 Then  there  is  cne  thing  to  which  I
 woulg  like  to  draw  the  attention  of
 the  Minister.  It  is  about  the  way  in
 which  we  can  avoid  controversies
 about  the  Press  Council  and  its  cons-
 titution.  Controversies  may  happen  in

 “spite  of  best  intention  and  arrangement
 because  we  are  dealing  with  one  of
 ‘the  most  important  limbs  of  demovra-
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 cy  and  the  press  is  manned  by  the
 most  educated,  eloquent  and  the  most
 well-informed  sections  of  uor  popula-
 tion,  Naturally  it  may  not  be  smooth-
 sailing  anywhere.  Even  so,  we  have
 got  to  be  satisfieq  with  the  maximum
 good  will  and  the  maximum  arange-
 ments  that  we  can  make  in  this  be-
 half  to  avoid  controversies.  I  am  in
 absolute  agreement  with  my  friend,
 hon.  Chandrakar,  who  spoke  immedi-
 ately  before  me  from  my  side,  that  the
 Speaker  of  the  Lok  Sabha,  the  Chair-
 man  of  the  Rajya  Sabha  and  the
 Chief  Justice  of  the  Supreme  Court
 shoull  be  persuaded  unanimously  to
 accept  their  offices  so  that  we  shall
 be  able  to  avoid  the  contreversy  as
 far  as  possible;  and  the  Press  Council
 will  then  have  done  the  best  service
 in  the  present  difficult  juncture.

 With  these  words,
 Bill.

 I  support  the

 MR.  CHAIRMAN:  At  5.30  we  have
 to  take  up  the  other  discussion.  We
 have  got  just  One  hour  with  us.  I
 have  got  the  list  of  speakers;  about
 eight  in  all.  Of  course  the  Minister
 will  take  about  10  to  12  minutes....

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION
 AND  BROADCASTING  (SHRI  I.  K.
 GUJRAL):  15  minutes.

 MR.  CHAIRMAN:  about  15  minutes
 to  reply.

 att  मधु  लिमये  (बांका):
 चलते  दीपा  |

 अभी  इसको

 सभापति  महोदय  :

 नहीं  है.  है  फो  पड़ीं  नेशन
 We  can  adjust  it  and  finish  it.  उ  the
 House  so  desires,  I  would  request  the
 speakers  to  confine  themselves  to  very
 brief  rcmarks.

 इतना  महत्वपूर्ण

 श्री  अनन्त राव  पाटिल  (खेल)  :  जो
 अखिर  में  रहने  हैं  अनको  कम  टाइम  मिलता
 हैलो  पह  बोलने  हैं  उन  के  जगा,  अर
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 जो  उससे  कन्सन्ड  रहते  हैं  उन  को  तो  बोलने

 का  मौका ही  नहीं  ।मलता है  1

 MR.  CHAIRMAN:  If  it  is  the  desire
 of  the  House  that  time  should  be  given
 to  all,  then  it  cannot  be  finisheg  to
 day.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 (Begusarai):  Mr.  Chairman,  Sir,
 frankly  I  do  not  feel  very  much  en-
 thusted  by  the  functioning  of  the  Press
 Council.  I  am  not  quite  sure  whether
 it  has  been  able  to  do  its  best  to

 See  that  the  norms  and  proprieties  are
 maintained  to  preserve  and  strengthen
 democracy.  While  the  Council  has
 felt  very  much  cecncerned  at  the  pub-
 lication  of  the  pictures  of  inadequate-
 fy  clothed  female  figures,  it  has  not
 cared  to  see  whether  a  proper  propor-
 tion  is  maintaineq  between....

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Any  cloth-
 ing  is  adequate  for  women.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 So  we  can  expect  mcre  interesting
 pictures  in  the  newspapers  with  the
 recommendation  of  my  hon.  friend  Shri
 Madhu  Limaye.  The  Press  Council
 has  not  cared  to  see....

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN  (Kang-
 ra):  What  is  the  proper  proportion?

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 I  am  not  speaking  about  the  clothing
 of  female  figures  just  now.  I  am  now
 speaking  about  the  proper  proportion
 being  maintained  between  the  publi-
 cations  of  the  Government  point  of

 view  and  the  Opposition’s  point  of
 view.  It  is  on  that  correct  proportion
 that  democracy  is  going  to  be  streng-
 thened  in  this  country.

 If  the  newspapers  come  out  with
 the  publication  of  the  Government
 views  in  much  Jarger  proportion  than
 the  opposition  point  of  view,  then  I
 should  say  that  the  newspapers  are
 not  0०१७४  their  duty.  It  is  to  this
 aspect  that  the  Press  Council  has  to
 addresg  !tself  more  in  the  future.
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 So  far  as  this  Bill  is  concerned,  we
 have  to  deal  with  three  questions.
 Firstly,  whether  the  extension  should
 be  granted  to  the’  present  Press
 Council;  secondly  if  so,  for  what
 length  of  time,  whether’  the
 period  that  is  being  proposed  is  the
 proper  period  and  thirdly,  twhether
 the  required  consultations  could  not
 have  been  completed  by  now  so  that.
 the  Minister  could  have  come  up
 before  Parliament  with  a  more  com-
 prehensive  measure.

 Coming  to  the  first  question  whether
 the  extention  should  be  granted,  my
 answer  is:  Yes,  in  the  given  situa-
 tion  extension  has  to  be  granted.
 Coming  to  the  second  question  whe-
 ther  extension  should  be  granted  tc:
 the  extent  it  is  being  asked,  that  is
 for  the  period  for  which  it  is  being
 asked,  I  would  say:  No.  I  should  say
 that  the  extension  should  be  granted
 for  the  minimum  period  necessary.
 The  Government  has  tried  to  grant
 extension  for  nearly  a  year  and  that
 appears  to  be  rather  unreasonable  in
 the  given  circumstances.  If  the:
 Nominating  Committee  had  resigned
 because  of  the  criticism  against  the
 composition  of  the  Press  Council,  if
 there  were  certain  loud  criticisms
 against  the  composition  of  the  Press
 Council,  it  should  have  been  the  duty
 of  the  Government  to  see  that  this
 Press  Council  did  not  exist  for  a
 moment  longer  than  necessary.  My
 submission,  therefore,  is  that  the  ex-
 tension  should  not  be  longer  than  one
 or  two  months.  The  Government
 cannot  take  shelter  behind  the  plea
 that  consultations  required  with  the
 various  shades  of  opinion  in  Parlia-
 ment  would  require  more  _  time.
 These  consultations  could  have  been
 completed  by  now.  So  the  extension
 upto  the  month  of  June,  1974  seems
 to  be  unwarranted.  Thirdly  it  does
 appear  to  me  that  the  Government
 might  bring  up  8  comprehensive  Bill
 soon,  The  Government  might  try
 to  soft-pedal  it.  My  feeling  is  that
 the  Government  shoulq  bring  this
 measure  during  the  Budget  session  of
 Parliament.
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 With  these  words,  although  I  express
 myself  in  agreement  with  the  need  for
 extension,  I  do  not  agree  with  the
 Period  of  extension  and  I  also  do  not
 agree  with  the  hon.  Minister  that  the
 consultations  required  would  take  a
 longer  time.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN
 (Kangra):  Free  Press  is  one  of  the
 pillars  of  democracy  and  I  for  one
 think  that  the  Press  in  India  is  quite
 free  and  independent.  I  also  believe
 that  our  Minister  strongly  believes  in
 it  and  as  far  as  I  know  he  is  quite
 efficient  and  competent  and  he  will
 see  to  it  that  the  free  press  remains
 in  India.

 He  has  brought  this  Press  Council
 amending  Bill  because  of  certain
 reasons,  but  the  reasons  have  not
 been  given  properly.  I  think  some
 more  reasons  should  have  been  given.
 It  merely  says  that  three  eminent
 men  have  resigned  from  the  Press
 Council  because  of  certain  criticisms.
 We  would  like  to  know  what  was  the
 criticism  against  them  and  when  did
 they  resign.  Why  was  not  this  Bill
 brought  earlier  or  steps  taken  earlier
 which  could  have  done  away’  with
 the  possibility  of  bringing  this  ex-
 tension  Bill?  I  understand  they  re-
 signed  two  or  three  years  back  and
 there  was  sufficient  time  for  Govern-
 ment  to  decide  upon  the  course  they
 wanted  to  adopt.  There  has  been
 some  lapse  on  somebody’s  part  and
 I  hope  the  Minister  will  take  some
 steps  to  see  that  such  things  are  not
 repeated.

 The  system  of  asking  for  nomina-
 tions  from  certain  unions  is  wrong.
 The  best  system  would  be  that  you
 define  who  are  the  journalists  who
 are  entitled  to“be  represented  on
 this  council  and  take  a  normal  vote.
 Those  who  get  the  maximum  number
 of  votes  get  nominated.  Why  do  you
 take  the  responsibility  to  decide  who
 should  be  taken  and  who  should  not?
 A  comprehensive  amendment  should
 be  brought  so  that  in  future  this
 trouble  does  not  arise.

 I  agree  with  Mr.  Chandrakar  that
 you  have  not  given  statutory  powers
 to.  the  Press  Council.  What  is  the
 use  of  platitudes?  The  Press  Council
 takes  a  decision  but  it  has  no  power
 to  enforce?  You  must  make  it  a
 statutory  body  so  that  its  decisions
 may  be  enforced.  Otherwise,  1
 merely  recommends  something  and
 nobody  is  satisfied;  neither  the  per-
 son  who  makes  the  complaint  is
 satisfied  nor  is  the  person  who  5
 to  be  penalised  is  actually  penalised.
 This  also  should  be  taken  care  of
 when  you  bring  a  comprehensive  Bill.

 The  basic  object  is  to  see  that  the
 press  remains  independent  and  the
 people  who  work  should  get  their  due
 share.  Their  conditions  of  service,
 emoluments,  etc.,  should  be  properly
 looked  into.  It  is  true  that  Govern-
 ment  have  decided  to  appoint  a  wage
 board  for  journalists.  But  there  is
 controversy  among  the  journalists  as
 to  who  should  get  representation  on
 it.  There  is  a  certain  section  which
 says,  this  class  of  workers  are  anti-
 journalist;  they  represent  a  particu-
 lar  faction,  etc.  Government  should
 not  get  involved  in  this  controversy.
 Government  should  say,  this  is  the
 number  of  seats—one  or  two  or
 whatever  the  number—for  journa-
 lists.  Whosoever  gets  the  maximum
 votes  gets  nomination.  If  Govern-
 ment  involves  itself  in  the  contro-
 versy  as  to  who  should  get  repre-
 sentation,  it  will  land  itself  in  a  jam
 because  there  are  many  unions  of
 journalists  and  some  have  practically
 the  same  number  of  members.  Even
 if  Government  inadvertently  favours
 one  union,  the  others  will  get  annoy-
 ed.  So,  Government  should  remain
 impartial.  The  wage  board  is  for  the
 benefit  of  the  journalists,  Govern-
 ment  has  nothing  to  gain  out  of  it.
 So,  why  should  Government  get  in-
 volved  in  it?  It  should  give  an  im-
 pression  that  it  is  not  favouring  any-
 one.  It  is  only  trying  to  help  the
 journalists  to  decide  what  should  be
 their  conditions  of  service  and  what
 form  it  should  take.  Whatever  the
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 conditions  of  service  the  Wage  Board
 decides,  it  will  be  given  to  all  irres-
 pective  of  the  unions  which  they  re-
 present.  Therefore,  instead  of  join-
 ing  the  controversy,  Government
 should  hold  some  ४0  of  ilections
 under  some  statutory  rules  and  give
 representation  to  those  who  get  the
 maximum  number  of  votes.  Or,  they
 can  cal]  all  the  unions,  have  a  con-
 sensus  and  see  to  it  that  people  with
 greater  consensus  are  given  repre-
 sentation  on  the  Wage  Board.

 Finally,  I  hope  the  Minister,  who  is
 competent  and  efficient,  will  bring  a
 comprehensive  Bill,  which  will  be  in
 the  interest  of  the  free  press  and  in
 the  interest  of  democracy,  and  see  to
 it  that  many  shortcomings  which  are
 found  in  the  Press  Council  Act  are
 removed,  and  a  proper  functionable
 statute  is  brought  into  existence.

 थी  मधु  सिमटे  (बांका):  सभापति
 महोदय,  बहुत  दिनों  के  वाद  श्री  इन्दर  गुजराल
 केविभाग के  बारे  में  बोलने  का  मौका  मिला!  हैं।
 सभापति  महोदय  प्रवान  मंत्री  की एक  बात
 मेंरी  समझ  मैं  नहीं  आनी,  हमारे  इन्द्र
 भाई  जैसे  ज़ौ  होनहार,  उत्साही  नौजवान  मंत्री
 हैं उन  जूनियर  मंत्रियों  कोको  पदोन्नति  नहीं
 मिलती  हैं  और  जिन  की  अवस्था  हो  चुकी  हैं,
 जिनका  दिमाग  सठिया  गया  हैं  ऐसे  लोगों  को
 या  तो  कैबिनेट  में  लिया  जा  रहा  हैं.  या  रखा
 जाता  है  यह  कुठ  समझ  में  नहीं  आता  I

 यह  कहने  के  वाद  में  यह  कहना  चाहेगा
 कि  यह  जो प्रैस वाला वाला  मामला है  यह  इन  के
 मंत्रालय  के  तहा  क्यों  है।  मुझ
 तो  गस  लगता  है  कि  आप  कल्पना  कीजिये.
 कि अगर  पुलिस  अधीक्षक  कोया  ईंप्पेक्टर
 को  यह  अधिकार  देना  है  कि  हैसियत
 कोर्स  की  गपेटीशनन्स  यह  सुनेंगे  और  फैसला
 भी  देंगे  ,नो वह  जैमी  विचित्र  बात  होगी
 ही  तरह  प्रैस  स्वतंत्रता  की  वात  इन  के
 जिम्मे  देना  बैठी  ही  बात  होगी  ।
 क्योंकि  इन  का  काम  क्या  है  ?  सरकारी
 बातों  कों  प्रभावशाली  ढंग  से  रखना,  आल
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 इंडिया  रेडियो  का  दुरुपयोग  करना,  टेली-
 विज़न  का  इस्तेमाल  करना  और  तमाम
 अखबारों  को  अपने  कब्जे  में  खना  ।  यह
 इन  के  मंत्रालय का  काम  है  i  इसलिये
 अगर  आप  प्रैस  स्वतंत्रता  में  विश्वास  करते
 हैं  तो  यह  प्रेस  वाला  बिल  इन  के  मंत्रालय से
 बिल्कुल  हटा देना  चाहिये।

 सभापति  जी,  प्रैस  काउन्सिल  की
 जो  सालाना  रपट  आती  है  इसपर  बहस
 करने का  हम  लोगों को  कभी  मौका  नहीं
 मिलता  है  1  लेकिन  आज  यह  बिल
 आ  रहा  है  इसलिये इस  अवसर  पर  यह  जो
 1972-73  की  रपट है,  उसमेंजो  दो

 बात  हैं  उनका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  1
 काउन्सिल  ने  अपनी  रिपोर्ट में  “ट्रिब्यून'
 केस  का  उल्लेख  किया है  ।  आप  जानते
 हैं  “ट्रिब्यून

 my  केस  का  मामला  यह  था  :

 “Some  news  items  appearing  in
 this  paper  and  certain  comments
 carried  on  by  them.  were  not  palat-
 able  to  him.”

 मतलब  मुख्य  मंत्री  को और  इसलिये
 सरकारी  विज्ञापनों  को  ऊन  के  लिये  देना
 वाद  करलिया  ।  इस  मामले  में  जांच  प्रैस
 काउन्सल  नेकी  ।  और  प्रेस  काउन्सिल
 किस  नतीजे  पर  पहुंची  ?

 “The  Council  subsequently  exa-
 mined  this  case  in  grant  detail  and
 as  a  result  of  an  enquiry  completed
 in  August  1970  had  come  to  the
 conclusion  that  the  action  of  the
 State  Government  आ  respect  of
 withdrawal  of  advertisements  and
 certain  other  measures’.  taken
 by  it  were  part  of  a  deliberate  at-
 tempt  on  its  part  to  coerce  the
 newspaper  and  that  this  constituted
 a  threat  to  the  freedom  of  the  press.”

 सभापति  महोदय,  सरकार  जब
 विज्ञापनों  को  बन्द  करती  है,  आलोचना

 करने  वाले  अखवार  जो  हैं  उन  के  विज्ञापनों
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 को,  तो प्रैस  काउन्सिल  आलोचना  करता

 है।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  दबाव
 में  आकर  निजी  कम्पनियां  और  निजी
 लोग  समाचारपत्न ों  को  विज्ञापन  और

 इश्तहार  देना  बन्द  करते हैं  उन  के  बारेमें
 आ  कभी प्रस  काउंसिल  सोचेगी  ?

 इसी  सदन  के  एक  भूतपूर्व  सदस्य  श्री

 बाबू  राव  पटेल  जो  मदर  इंडिया  नामका
 मासिक  निकालते  हैं,  आप  जानते हैं  कि
 उन  की  राय  क्या  है  ।  उनकी  राय
 से  मैं  बिल्कुल  सहमत  नहीं  ह।  उनकी
 राय  मुसलमानों  के  बारे  में,  अल्पसंख्यकों  के
 बारे  में  ,  पूजीवाद  के  बारेमें  है  उससे
 मेरा  मतभेद है

 औ  आई०  के  गुजराल  सतियों  के
 बारे  में  भी।  इसको भी  आप  क्ले
 करदें  ।

 श्री  मधु  लिमये  :  मैं  उन  की  राय  से

 बिल्कुल  सहमत  नहीं  हूं।  वह  उदार-

 वादी  नहीं  हैं,  मैं  उदारवादी  हूं।  लेकिन
 मैं  मानता हूं  कि  जिस  से  मेरा  मतभेद  है,
 उस  आदमी  को  भी  अपनी  राय  को  अभिव्यक्त
 करने का  मौका  मिलना  चाहिये।  इसीलिए

 मुझे  आठवीं  हुआ  जब  उन्होंने  मेरे  पास

 सारे  तार  और  पत्र  भेजे  जिन  तारों  और
 पत्रों  के द्वारा  डीभसी०म०ग्वालियर  रेहन,
 सारी  रेओन,  चरतराम  भरतराम  और

 बिडला  जी  आदि  के  सभी  योगों  ने  एक
 एक  के  बाद  एक  मदर  इंडिया  को

 विज्ञापन  देने  वाद  कर  दिए  ।  अगर  डी०

 सी०  एम०  और  सैंचरी  वाले  किसी  समाज-

 वादी  आदमी  के  अखवार  को विज्ञापन  बन्द

 कर  देते  तो  वात  समझ  में  आ  सकती  थी

 लेकिन  बाबूराव  कोई  समाजवादी  आदमी

 तो  हैं  नहीं;  यकायक एक  डेढ़  महीने  के
 अन्दर  उनको  सारे  विज्ञापन  बन्द  कसे हुए
 इस  को  भी  देखने  की  जरूरत  है

 ।

 मुझे  लगता  हैकि  सरकार  का  इस  में  जरूर  हाथ
 है।  आश्चर्य है  कि  वह  प्रैस  काउन्सिल के
 पास  क्यों  नहीं  आए  ।  अगर  वह  नहीं
 भी  आए  तो  प्रैस  काउन्सिल  को  अपने

 आप  इस  मामले  की  जांच  करनी  चाहिये।

 सरकार  जो  विज्ञापन बन्द  कर  देती  है
 उस  के  बारे में  प्रैस  काउन्सिल  की  राय

 बिल्कुल  साफ  है  ।  लेकिन  सरकारी

 दबाव  में  जो  निजी  कम्पनियां  और  निजी
 लोग  अपने  इश्तहार  बन्द  कर  देते  हैं  वह
 भी  प्रैस  की  स्वतंत्रता  का  हनन  है,  यह
 भेरी  राय  है  ।

 विज्ञापनों  को  बन्द  करने की  जहां  तक
 बात  है  कुछ  निजी  कम्पनियां  और  पूंजी
 पति  बड़े  चतुर  हैं  और  वे  विज्ञापन
 बन्द  तो  नहीं  करते  हैं  लेकिन  विज्ञापन
 और  इश्तहार  देकर  अखबार  वालों  को
 वे  प्रभावित  करते  हैं।  मैं  आपको  इसके
 कई  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  ताज़ा
 उदाहरण  मैं  आपको  देना  चाहता हं  1
 कृत्रिम  धागे  के  ऊर  यहां  ढाईतीन
 घंटे  बहस  हुई  थी  ।  बड़े  बड़े  पूंजीपतियों
 की  जो  कम्पनियां  हैं  वे  बुनकरों को  किस
 तरह  से  लूटने  का  काम  कर  रही  हैं  इसके
 ऊपर  संसद  में  सभी  की  एक  राय  थी,
 भेरी  भी  थी,  कांग्रेस  के  सदस्यों  की  भी  थी,
 लेकिन  हुआ  क्या  ?  जै०  के०  और
 सैचरी  उनका,  गूजरमलमोदी  आदि  जिन
 अखबारी  को विज्ञापन  देते  हैं  मैं  ने  देखा
 कि  उन  अखबारों  में  कोई  चर्चा  जो  हुई
 उस  के  बारेमें  एक अक्षर तक नहीं  छपा ।

 प्रैस  काउन्सिल एक्ट  में  क्या  है

 “To  keep  under  review  any  deve-
 lopment  likely  to  restrict  the  sup-
 ply  and  dissemination  of  things  of
 public  interest  and  importance.”

 यह  प्रैस  काउन्सिल  एक्ट  के  तहत  है  1

 इश्तहार  ओर  विज्ञान  आदि  देकर  एक
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 (sit  मजु  सिने)

 तरह  से  प्रलोभन  अखवार  वालों  को
 दिया  जाता  है  और  उन  से  यह  अपेक्षा
 को  जाती  हैकि  आपको  हम  पेश  दे  रहे  हैं,
 इश्तहार  दे  रहे  हैं  इसलिए  हमारेखि  लाफ  जो

 संसद में  बात  चलेगी  उसकी  चर्चा  अखबार  में
 नहीं  होनी  चाहिये

 आप  जानते हैं  कि  हमारे  यहां  समाचार
 एजेंसियां  हैं,  पी०  टी  आई०  है,  यू०एन०आई
 है,  समाचार  भारती  है  ।  इन  सारी
 समाचार  एजंसियों  को  प्रत्यक्ष  और  परोक्ष
 रूप  से  राज्य  और  केन्द्र  की  सरकार  मदद
 देती  हैं,  उनकी  न्यूज  सर्विसिस  को  भी
 ये  लेती  हैं  और  दूसरे  ढंग से  भी  उनकी  मदद
 करती  हैं।  इधर दो  तीन  साल  से  जव  से  यह
 नया  ज़माना  गरीबी  हटाओ  का  शुरू  हुआ
 हैऔर  श्री  गुजराल  का  सामना  शूर
 हुआ हे  इनफर्पगन  मिनिस्ट्री  में  अमी  समय
 से  मैं  देख  रहा  हूं कि  गद  जूं  कि  वद  काबिल
 आदमी  हैं  इस  वास्ते  हमारा  बातों  का  जहां
 पहलें  ये  एजसियां  देती  थीं  अतर  उन्होंने क्या
 चालाकी  की  हैकि  इनको  उन्होंने  विभागों

 में  बांट  दिया है  ।  अगर  मैं  दिल्ली  में  कुछ
 बात  कहता हूं  तो  वह  दिल्ली के  बाहर  नहीं
 जाएगी  ,  अगर  लखनऊ में  कहता  हूं  तो
 लखनऊ  के  अखबारों  में तो  वह  छप  आएगी
 लेकिन  बंगलौर  में  नहीं  आएगी  और  पी०
 टी०आई०  और  न्यू  एन०  आई०  के  इन्होंने
 इस  ढंग  से  प्रभावित  किया  है  कि  प्रधान
 मंत्री  या सरकार  के  खिलाफाहम  जो  भी
 टीका  टिप्पणी  करते  हैं.  आलोचना  करते हैं
 वह  तो  बिल्कुल  नहीं  निकलती  है।
 इसका  मैं  उदाहरण  देना  चाहता हैं  बम्बई
 में  एक  प्रैस  कार्न्फन्स  में  मैंने  राष्ट्रपति
 जी  को  एकअपील  की  थी,  एक  पत्र
 लिखा  था  ,  उस  कके  बारे  में  मु  एक  जान-
 लिस्ट  ने  बताया  कितने  इसको  छापा
 है  लेकिन  साथ  ही  यह  भी  कहा  कि  हमें
 ऊपर  से  आदेश  मिला  है  कि  इसतरह
 की  बातों  जिन  में  प्रधान  मंत्री की  आलो-
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 चना  हो,  प्रसारित  नहीं  करनी  चाहिये।
 स  काउन्सिल  किस  लिए  ह  1

 SHRI  ANANTRAO  PATIL:  That
 is  outside  the  scope  of  this  Bill.  This
 is  about  constitution  of  the  Press
 Council.

 सभापति  महोदय  :  क्राम  टाक  नहीं  होनी
 चाहिये  1

 श्री  मधु  लिये  :  :नलों  जो  लोक  सभा

 के  दो  सदस्य  मिले  हैे  कौन है  ?  श्री अनन्त
 राव  पाटिल  और  थी  चन्दूलाल  चन्द्रा कर  1
 क्या  हम  सेब  लोग  मर  गए  थे?  मंैअपनी
 बात  नदीं  कह  रहा  हूं  (व्य अबान)  मेरे  जैसा
 आदमी  अद्  आएगा  तो  आप  सभी  लगों के
 मामले  ठिकाने  आएगे।  लेकिन मैं  अपना
 वात  नहीं  करता।  आप  भी  मावलंकर  को
 रख  लेने  श्री  ज्योति मं य  बसु  को  ले  सेने  मेर
 कोई झगडा नहीं।  दोनों  सदस्य  कांग्रेस  पार्टी
 के?  इसलिये  मैं  उस  वात  को  छोड़  रहा
 था,  उस  में जाना  नदीं  चाहता  था।

 एक  दूसरा  उदाहरण  ब्रेल  काउंसिल
 की  सपोर्ट में  दिया  गया है।  गोमांतक  अख-
 वार  में  सम्पादकीय  निकला  किस  में  कहां
 गया  था  कि  गोआ  मुक्त  होने  के  10-11
 साल  वाद  भी  क्या  कहै  कि  फिरंगियों
 के  बुत  अभी  भी  गोआ  के  चौराहों  में  लगे

 हुए  A  जिन्होंने  साढ़े  तीन  या  चार  सौ
 साल  तक  जनता  को  लूटने  का  काम  किया,
 उसको  चूसन  का  काम  किया  |  उसने  लिखा  कि
 क्या  वजह  है  कि  सार्वजनिक  कार्यकर्ता  इस
 मामले  को  उठाने  नहीं  है।इस  पर गोआ की
 सरकार  ने  प्रेस  काउंसिल  के  पास  शिकायत

 किया  ये  उकसा  रहे  है  आन्दोलन  के  लिये
 जनता  को  1  इस पर  प्रेस  काउंसिल  को  अपनी

 रायदेनी पड़ी  कि  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन  केलिए
 अगर  उकसाया  भी  जाता  है  तो  उस  में
 कोई  गलत  बात  नहीं  हैं।  मैं  वुराईनहीं  कर

 रहा हूं  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  आपने
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 दोतीन  अच्छे  काम  भी  किए  है।  लेकिन  उनको
 लेकर  मैं  आप  को  यह  सिफारिश  पत्र  देन
 को  तैयार  नहीं हं  काग्रेस  केऊपरइन  दिनों

 जो बड़ा आक्रमण  हो  रहा है  निजीपूंजी  के
 दारा और  इनके  द्वारा  इस  आक्रमण  के  खिलाफ
 लड़ने  का  काम  प्रस  काउंसिल  ने  किया  है,
 ऐसा  मैं  नहीं  मानता  हूं।

 कम्पनी  कानून  में  हम  लोगों  की  पहल  से
 एक  संशोधन  हुआ  है  और  वह  यह  कि  कम्प-
 नियों  के  द्वारा  राजनीतिक  दलों  को  पैसा  न
 दिवा  आए  ।अब  से  वह  संशोधन  हुआ  है  उस
 समय  से  एक  नया  तमाशा  हमारे  देश  में

 शुरू  हो  गया हे  सो वेनी तर  नाम  की  चीज
 एक  अखबार  के  सबस्टीट्यूट  के  तीर  पर  निकलनी

 शुरु  होगई है.  कभी  कभी  सोवेनीयर  के
 बड़े  लोगों  से  विज्ञापनों  और  इश्तहारों
 केलिए  इतना  पैसा  ले  लिवा  आताहै  कि  जो
 डेली  न्यूजपेपर  हैं  या  साप्ताहिक  है  उनको
 इतने  विज्ञापन  मिल  ही  नहीं  सकते  हैं
 जितने  सोनिया  के  लिए  इक्थर  हो
 आने है कुछ  सार्वेनीयज॑ क  बारे  में  मुझे  यह
 जानकारी  मिनी  है  कि  सोवनीय्जे  के  लिए
 रसीद  दी  गई  कम्पनी के  एकाऊंट  से  चैकफाड़ा
 गया  लेकिन  वे  सोवनीयर्ज  कभी  प्रकाशित

 ही  नहीं  हुए  ।  अधिकतर  ऐसे  ये  सोबेगीयर
 ये जोकि  शमारेमंत्रीजीकाजो  दल  है  उसी
 दल  के  थे  ।इस  तरह  के  जो  सोवनीयर  निकलते

 है  क्या  प्रेस  काउंसिल  जो  विज्ञापन  अखबारों  को
 मिल  सकने  हैं  और  उन  विज्ञापनों  को  ये
 सोनिया  के  नाम  पाल  आ  रहे  हैं,  उन  में  दखल
 नहीं  दे सकती  है  और  क्या  उसको  इन  में  दखल

 नहीं  देना  चाहिये  1  इस  की  आंच  करनी  चाहिए।
 इस  में  कम्पनी  कानून  का  जो  उल्लंघन  हो  रहा
 है,  वह  अलग  बात  है।

 17  hrs.

 wat तक  तीन  सदस्यों  की  कमेटी का
 प्रश्न है,  मैं  भी  चाहता  हैं  कि  लोक  सभा  का

 स्पीकर  राज्य  सभा  का  चेयरमनऔर  सुप्रीम
 कोर्ट  का  मुख्य  न्यायाधीश  विवाद  के  विषय
 नबनें।लेकिन  क्या  चारा  है?  अब  लोकसभा
 के  दोनों  प्रतिनिधि  कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्य
 बनेंगे,  तो  आलोचना  तो  होगी।  अगर
 इन  लोगों  को  यह  आलोचना  पसन्द  नहीं  है,  तो

 फिर हम  लोगं  को  नामीनेटिंग कमेटी  के  ढांचे
 को  बदलना  पड़ेगा  1  मैं  श्री  श्यामनन्दन  मिश्र
 से  सहमत  हुं  कि  नया  विधेयक  लाने  के  लिए
 इतना  समय  लेन  की  ज़रूरत  नदीं  थी।
 मंत्री  महोदय  इस  सत्र  या  अगले  सत्र  में  उस
 कोला सकी  थे।

 मैं  तो  चुनाव के  सिद्धान्त के  ही  पक्ष  में  हूं
 प्रतिनिधियों  को  नामजद  करने  के  व्य
 यदि  वर्किग  अनैलिसिस  और  एडिट्जेकी
 विभिन्न  संस्थाओं  और  वार  कं  कैंसिल  आदि
 के  जरिये  प्रतिनिधियों  का  चुनाव  हो  तो
 ज्यादा  अच्छा  होगा।  लेकिन  सरकार  के
 द्वारा  हर विषय में  नामजदगी  की  बात  कही
 आती  है।  कभी  कभी  हम  को  लगता  हैकि
 थी  इन्द्र  गुजराल  हम  कोभी  नामजद  करने  का
 अधिकार  ले  लेंगे।  इसलिये  सरकार
 नामज़दगी  के  सिद्धान्त  को  खत्म  करे  और

 चुनाव  के  सिद्धान्त  को  लाये  1

 मंत्री  महोदय  से  तो  यही  उम्मीद  ह
 किवह  सरकार  के  हित  का  संरक्षण  करेंगे ।
 तो  फिर  प्रैस  का  विषय  उन  की  मिनिस्ट्री  के

 तहत  नहीं  होना  चाहिए,  बल्कि  वह  किसी

 दूसरी  मिनिस्ट्री  को-कत्चरलएफेयर्ज  मिनिस्ट्री
 को  दे  देना  चाहिए  मंत्री  महोदय के  पास
 इस  विषय  का  रहनाएक  पुलिस  इंस्पैक्टर
 के  द्वारा  हेवियस  कार्स  पेटीशन  सुनने
 के  समान  है  ।
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 SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS
 MUNSI  (Calcutta  South):  The  scope
 of  the  Bill  is  very  much  limited  and

 .the  purpose  of  this  very  Bill,  as  ex-
 plained  by  the  Minister,  is  also  limi-
 ted.  I  agree  with  the  proposal  of
 the  Minister  which  he  has  explained
 in  the  Statement  of  Objects  and
 Reasons,  that  is,  for  extension  of  the
 term  of  the  Press  Council  and  to
 bring  an  amendment  to  the  statute
 with  regard  to  the  Nominating  Com-
 mittee  after  a  proper  consultation  with
 all  shades  of  opinion  in  this  House
 and  all  political  Parties  belonging  to
 the  Parliament.  I  agree  with  this
 view  point  and  I  think  a  comprehen-
 sive  approach  will  be  adopted  for
 furthering  the  process  of  the  Nomi-
 nating  Committee  so  as  to  create  an
 atmosphere  in  the  Press  Council  that
 the  criticism  that  we  are  facing  every
 day  from  the  Opposition  parties  and
 many  other  political  parties  would

 -get  due  recognition  and  due  consi-
 deration.

 I  would  like  to  refer  to  two  0
 three  points  which  have  been  argued
 by  many  members  of  the  Opposition
 that  the  Congress  Party  and  the  Gov-
 ernment  are  utilising  the  press.  If  I
 remember  and  if  I  am  not  misunder-
 stood,  I  may  submit  to  you  that  the
 basic  objective  of  the  Congress  Party
 when  it  fought  for  elections  in  1971
 was  against  the  monopolists  of  this
 country  as  also  the  reactionary  forces
 of  the  country.  At  that  time,  if  you
 would  recollect,  it  is  these  very  news-
 papers  or  at  least  most  of  the  lead-
 ing  newspapers,  you  would  have
 noted,  commenteg  that  there  was  no
 chance  for  Shrimati  Indira  Gandhi
 and  her  Congress  Party  winning  the
 elections,  They  gave  due  pub-
 licity  in  all  the  papers  and  all  the
 publicity  was  for  the  leaders  of  the
 grand  alliance.  We  know  the  basic
 reason  because  the  newspapers  were
 controlled  by  the  big  business  be-
 longing  to  big  industrial  units  which
 they  have  inside  and  outside  the  coun-
 try  and  they  were  not  in  favour  of
 her  approach  and  her  policy,  that  is,
 Congress  and  Indira  Gandhi.  But,
 ultimatefy,  when  by  the  people  we
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 got  elected  to  this  Parliament,  it  is
 not  the  Press  which  started  changing
 their  views  but  it  is  the  people  who
 pressurised  the  Press  to  change  their
 views  and  ultimately,  they  could  not
 avoid  the  situation.  In  a  democracy,
 the  basic  objectives  are  controlled  by
 the  Parliament  and  the  political  Par-
 ties  and  the  press.  Press  is  the  main
 weapon  and  they  have  to  reflect  the
 opinion  of  the  people.

 I  agree  with  the  Members  of  the
 Opposition  that  in  some  cases  due
 publicity  and  expressed  information
 was  not  given  on  important  matters.
 Mr.  Shyamnandan  Mishra  said  _  that
 there  should  be  a  proportionate  pub-
 licity  between  the  ruling  party  and
 the  opposition.  So,  I  want  to  make
 a  submission.  I  belive  in  democracy.
 Proportionate  means  proportionate
 according  to  the  wishes  of  the  people.
 If  the  ruling  party  आ  this  country
 can  control  the  State  Governments
 in  major  States  including  the  Centre
 and  the  opposition  parties  in  this
 House  represent  the  united  opposition
 a  faction  of  the  CPM,  a  small  faction
 of  the  Jana  Sangh  and  a  very  small
 faction  of  the  Cong(O),  according  to
 the  proportion,  I  think  the  first  pro-
 portion  should  go  to  the  ruling  party
 and  then  the  second  proportion
 should  go  to  the  leading  opposition.
 If  we  give  the  proportion  according
 to  the  merit  of  the  opposition,  I
 think  Mr.  Madhu  Limaye  and  Mr.
 Shyamnandan  Mishra  will  not  have
 any  room  in  the  Press.  It  is  a  credit
 of  the  nation,  Sir,  that  this  Press  still
 maintains  its  autonomy  in  all  spheres
 and  Government  is  not  trying  to  in-
 terfere  in  that  matter,  Press  is  now,
 because  it  is  in  the  hands  of  the  big
 business,  trying  to  distort  the  im-
 pressions  and  expressions  of  Mrs.
 Gandhi.  I  will  give  you  three  or
 four  important  points  in  this  connec-
 tion.  My  hon.  friend  Mr.  Madhu
 Limaye  rightly  argued  about  certain
 matters.  I  rightly  agree  with  him
 and  I.  also.  share  his  sentiments.
 Whenever  he  speaks  in  Delhi  it  does
 not  reach  Calcutta)  Whenever  he
 speaks  in  Patna  it  does  not  ह०  to
 Lucknow.  In  other  words  the  speech
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 of  the  person  is  assessed  on  the
 ground  where  he  stands  and  not  on
 the  ground  where  he  has  10  base.
 Accordingly  his  Delhi  speech  does  not
 reach  Bengal  and  other  places.  I
 would  like  to  state  one  other  distor-
 tion  which  the  Press  made  t  that
 time.  This  was  on  the  occasion  of
 Mrs.  Gandhi's  address  to  the  Congress
 Parliamentary  party.  She  =  spoke
 about  relation  of  working  people
 with  the  management.  In  the  _  pre-
 sent  state  of  the  national  economy,
 she  said,  the  working  people  should
 cooperate  with  the  management,  85
 far  as  they  can.  This  is  what  she
 said  to  the  Congress  Parliamentary
 Party,  But  the  Press  gave  out  a
 distorted  version  saying,  that  working
 people  have  no  right  to  work,  they
 should  leave  their  right  to  work,  etc.
 But  the  Prime  Minister  meant  only
 cooperation  of  the  working  people  in
 view  of  the  state  of  the  national  eco-
 nomy.  But  the  Press  barons,  the
 press  magnates  and  the  monopoly
 press  published  that  Mrs.  Gandhi
 asked  workers  not  to  have  the  right
 to  strike.  It  appeared  in  newspapers
 every  day.

 Having  said  that,  let  me  tell  you
 about  the  second  matter.  It  is  this.
 I  went  to  Germany  this  time,  G.D.R.,
 leading  the  delegation  of  Indian  youth
 to  the  Youth  Festival.  We  came  back
 with  great  success.  I  consider,  Sir,  it
 is  not  only  great  success  for  the  in-
 terest  of  the  party,  but,  for  the  nation.
 We  did  wonderful  cooperation  there
 with  all  the  friendly  nations  including
 the  democratic,  socialist  and  capitalist
 countries’  youth  organisations.  They
 also  came.  While  returning  home
 there,  we  found.  when  appreciations
 were  coming  from  all  parts  of  the
 country,  one  leading  newspaper  dis-
 torted  the  version  that  the  youth  of
 India  went  there  drunk,  danced,  creat-
 ed  all  non-sense.  I  sent  my  personal
 contradiction.  It  was  not  printed,  be-
 cause  they  knew  it,  Sir,  that  the  day
 it  was  published,  after  three  days,  the
 delegation  of  the  Peace  Conference
 was  supposed  to  reach  Moscow.  They
 wanted  to  provoke  the  section  of  the
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 forces  of  the  country.  They  did  not
 like  this  sort  of  cooperation  with  the-
 Socialist  countries.  So,  this  motive  is
 always  plain  and  this  autonomy  they
 are  enjoying.  I  stand  for  autonomy  of
 the  Press.  I  stand  for  an  independent
 Press.  I  don’t  want  press  freedom  to
 be  curtailed.  But  I  would  like  to  sub-
 mit  that  the  Press  had  ०  ground
 whatsoever  to  distort  the  basic  con-
 cepts  of  our  nation  and  the  concept  of
 communal  harmony  and  integrity  and
 democracy,  and  the  security  of  the
 nation.

 Sometime  back  a  newspaper  publish-
 ed  something  relating  to  a  high  dig-
 nitary  who  is  now  in  Bangladesh.  The
 Press  wrote  some  derogatory  remarks.
 That  created  certain  atmosphere  which.
 may  not  to  helpful  to  certain  solution
 of  problems  between  friendly  nations.
 The  Press  Council  which  is  an  inde-
 pendent  authority  should  go  into  these.
 matters  and  they  should  control  their
 members  in  all  these  respects.  ,

 My  hon.  friend  from  DMK  party
 spoke  about  Centre-State  relations.  I
 do  not  know  how  far  he  can  speak
 about  those  things  in  this  Bill  which
 is  limiteq  in  scope.  My  friend  from
 the  DMK  should  understand  one  thing.
 When  he  speaks  for  autonomy  of  the
 State  he  should  also  encourage  the
 autonomy  of  the  Press.

 On  the  one  hand  they  speak  for  the
 autonomy  of  the  State  and  on  the
 other,  they  go  and  attack  the  press,
 the  editor  and  everybody.  By  their
 violent  group,  in  Madras,  you  know,
 the  DMK  attacked  the  editor  of  the
 ‘Alai  Ozai’,  a  Tamil  daily.  They  say
 that  they  cannot  publish  anything
 which  goes  against  the  interests  of  the
 DMK.  Never  has  it  happened  in  this
 country  so  far  as  Congress  party  is
 concerned.  We  know  that  every  day
 they  bring  fabricated  news  against  our
 Prime  Minister.  We  allow  it  still.
 You  know  that  it  is  the  people’s  will
 that  prevails  and  not  the  representa-
 tives  of  the  people.

 One  of  our  friends  referred  to  the
 Patriot  of  today.  Whether  the  news.
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 given  by  it  is  good  or  bad,  it  is  for
 the  people  of  the  country  to  know.
 Whether  it  is  Patriot  or  National
 Herald  or  the  Times  of  India  or
 Statesinan,  that  does  not  matter.  The
 natter  depends  on  what  are  the  basic
 issues  of  the  people  and  how  they
 ure  being  projected  in  the  newspapers.
 There  are  sOme  leading  mNnewspapers
 which  have  today  published  news  re-
 garding  the  reception  that  is  going  to
 be  presented  in  this  country  to  Shri
 Brezhnev.  But,  a  group  of  newspa-
 pers  have  published  distorted  versions
 about  the  visit  of  Shri  Brezhnev.  That
 has  been  printed.  It  clearly  indicates
 the  motive  of  those  business  groups
 who  do  not  want  that  to  be  published.
 At  the  same  time  they  went  to  speak
 about  the  democracy  and  the  progress
 made  in  the  economy  of  our  country.
 We  know  that  ultimately  it  is  the
 people’s  will  and  their  pressure  that
 will  prevail  and  not  the  congress
 members,  They  surrender  ultimately
 to  the  people’s  pressure  and  will.  But,
 still,  they  claim  that  they  did  not
 surrender  to  the  Congress  people  but
 they  surrendered  to  the  people.

 I  would  like  to  touch  upon  one
 point.  I  won’t  go  further  into  the
 conditions  of  working  journalists  of
 the  newspapers.  Today  there  are
 many  friends  in  this  industry  who  will
 not  be  able  to  do  editing  but  they
 claim  that  the  editing  is  done  by  them
 though  it  may  have  been  done  by  the
 working  journalists.  They  are  sup-
 posed  to  express  the  wishes  of  the  peo-
 ple  whether  they  are  in  favour  or
 against  the  Government.  It  is  a  fact
 that  some  times  the  owners  of  the
 Press  claim  that  they  know  editing
 but  they  do  not  edit  a  single  editorial.
 I  know  that  about  one  dozen  editors
 get  prizes  at  the  silver  jubilee  of  the
 presses.  They  simply  claim  to  know
 editing  but,  in  fact,  the  owners  are
 not  able  to  write  a  single  editorial
 either  in  Tamil,  English  or  in  any
 language.  They  kerp  the  people  to
 write  the  articles  on  their  behalf.  My
 friends  have  told  me  that  even  if
 they  want  to  publish  anything  they
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 are  not  allowed  to  do  so  because  the
 owners  of  the  press  feel  that  they  may
 go  against  their  interests.

 Sir,  with  regard  to  distribution  of
 advertisements  I  should  say  that  it  is
 disproportionately  done  to  all  news-
 papers.  Nobody  knows  00  what
 grounds  that  is  done.  There  is  black-
 marketing  with  regard  to  newsprint.
 About  food  adulteration  we  have  got
 a  law  in  this  country  to  arrest  the
 people  under  the  MISA.

 Nowadays,  the  MISA  is  used  for  the
 food  adulteration.  But  what  about  the
 adulteration  business  in  newsprint
 that  is  being  done  by  the  various
 newspaper  groups?  I  do  not  know
 what  is  the  law  in  the  country  to
 punish  the  people  who  are  indulging
 in  this  sort  of  thing.  For  example,  a
 press  can  criticise  the  politicians.  I
 want  to  know  if  the  politicians  want
 to  criticise  the  press  why  they  should
 be  prevented  from  doing  it.  There
 must  be  some  arrangement  by  which
 we  should  also  criticise  the  character
 of  the  leading  business  group  who
 are  behind  in  destroying  the  popular
 will  and  popular  wish  of  the  people  in
 this  country.  Newsprint  _  black-
 marketing  has  become  a  biggest  trade
 among  the  editors  of  the  newspaper
 groups  whether  it  is  the  Times  of
 India,  Statesman  or  Patriot.  They
 sometimes  write  good  articles  against
 black  money.  At  the  same  time  they
 earn  black  money  in  the  biack-
 marketing  of  newsprint.  If  there  is
 an  article  against  the  blackmarketing
 in  newspapers  you  stop  that.  The
 C.B.I.  cannot  do  it.  There  must  be
 sOme  arrangement  independently  of
 the  agency  like  the  Press  Council  or
 something  else  to  know  how  far  uti-
 lisations  of  the  newsprints  are  made
 independently  by  the  presses.

 With  these  words,  I  would  like  to
 conclude  that  the  House  will  agree
 with  Shri  Gujral  who  is  our  Minister
 in  charge  of  Information  and  Broad-
 casting  to  bring  forward  this  Bill  ask-
 ing  for  the  extension  of  the  time  till
 30th  June,  1974  after  consultation  with
 Members  of  Parliament  of  various
 groups.
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 SHRI  ANANTRAO  PATIL  (Khed):
 Mr,  Chairman,  Sir,  I  thank  you  very
 much  for  giving  me  a  chance  to  speak.
 It  is  late  but  not  too  late.  I  have  been
 listening  to  the  various  speeches  that
 have  bcen  Made  in  the  House  with
 rapt  attention  by  various  Members  on
 both  sides.  Some  of  them  have,  of
 course,  made  good  suggestion--I  mean,
 they  have  made  very  valuable  points--
 while  some  of  them  have  mixed  the
 issues.  Especially,  I  was  very  much
 surprised,  sorry  and  disappointed  to
 hear  the  speeches  of  my  hon.  friends
 Shri  Madhu  Limaya  and  Shri  Shyam-
 nandan  Mishra.  The  issue  before  us
 that  the  Government  have  come  for-
 ward  before  the  House  with  this  mea-
 sure  to  replace  the  Ordinance  pro-
 mulgated  last  month  extending  the
 course  of  the  Press  Council.  This  crisis
 had  developed  because  the  nominating
 committee  constituted  by  the  Act  of
 1970,  consisting  of  three  members
 holding  big  posts  had  resigned  and
 expressed  their  desire  not  to  continue
 and  not  to  discharge  their  responsi-
 bility,  because  there  was  a  critism  in
 a  section  of  the  newspapers  about  the
 constitution  and  about  the  functioning
 of  the  press  council.  So,  the  imme-
 diate  problem  before  the  Government
 is  to  find  an  alternative  machinery  to
 constitute  a  nominating  committee,
 and  for  this,  Government  want  to  get
 the  advice  of  this  House  as  well  as  of
 the  Members  of  Parliament  in  a  com-
 mittee  on  the  press  council.

 Sir,  the  question  is  not  so  simple,  but
 it  is  very  much  complicated.  The
 constitution  of  a  nominating  committee
 is  not  very  easy,  because  government
 and  this  House  will  not  be  in  a  posi-
 tion  to  find  better  men  than  the  three
 persons,  namely  the  Chief  Juctice  of
 the  Supreme  Court  and  the  Speaker
 of  the  Lok  Sabha  and  the  Chairman  of
 the  Rajya  Sabha.  So,  the  Govern-
 ment  will  have  to  take  the  Members  of
 the  Parliament  who  are  in  the  com-
 mittee  into  consultation  and  they  have
 also  to  think  of  an  alternative  machi-
 nery.  But  I  would  like  to  tell  this
 House:  and  also  the  Minister  that  this
 should  not  be  the  only  scope  of  the
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 committee,  namely  how  to  constitute
 the  press  council  or  how  to  nominate
 the  nominating  committee,  for  after
 the  experience  of  the  last  eight  years.
 after  the  press  council  was  formed
 under  the  Act  of  1965,  we  have  am-
 ended  that  act  once  in  1970  and  we
 have  come  forward  with  an  amend-
 ment  again  in  1973.  So,  something
 must  have  been  going  wrong,  or  the
 functioning  of  the  press  council  has
 not  been  up  to  the  mark.

 Shri  Madhu  Limaye  had  Made  a
 mention  of  the  fact  of  my  member-
 ship  of  the  press  council;  I  am  a  mem-
 ber,  and  last  time  also  I  was  8  mem-
 ber  of  the  press  council....

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  I  had  not
 criticised  him.

 MR.  CHAIRMAN:  But  he  did  refer
 to  him.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  I  had
 merely  asked  why  there  should  be
 two  Members  from  the  Congress.  I
 had  not  criticised  him.

 SHRI  ANANTRAO  PATIL:  I  am
 also  not  criticising  him.  I  wanted  to
 bring  to  your  notice  and  to  the  notice
 of  the  House  the  fact  that  the  two
 Members  on  the  press  council  nomi-
 nated  by  the  Speaker  of  this  House
 are  journalists  of  long  standing.  They
 are  not  only  Members  of  this  House
 but  are  journalists  of  long  standing.
 I  for  my  part  can  say  that  I  have
 been  a  journalist  for  the  last  30  years,
 and  I  am  there  on  the  press  council
 and  I  think  that  it  is  my  right  to  be
 there  on  the  press  council.

 When  we  talk  about  the  functioning
 of  the  press  council  or  there  is  criti-
 cism  about  its  functioning,  I  have  to
 Narrate  my  experience  also  as  a  mem-
 ber  of  the  press  council  and  say  some-
 thing  about  its  functioning,  without  at
 the  same  time  criticising  it  or  casting
 any  aspersion  on  it.

 When  we  sit  there  in  the  press
 council  as  Members,  we  do  think  and
 feel  that  the  functioning  of  the  press
 council  is  not  that  much  satisfactory
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 as  was  envisaged  by  the  press  com-
 mission  which  recommended  the  cons-
 titution  of  the  press  council.

 The  object  of  constituting  the  Press
 Council  was  to  preserve  the  freedom
 of  the  press  and  maintain  and  improve
 the  standard  of  journalism  3  the
 country.  When  we  sit  in  the  Council
 as  members  with  the  Chairman  and
 when  the  question  of  preserving  the
 freedom  of  the  press  comes,  we  do
 feel  we  are  not  in  a  position  to  dis-
 charge  that  function.  There  is  no
 danger  from  Government  to  freedom
 of  the  press.  That  I  can  say.  But
 there  is  encroachment  and  curb  on,
 and  danger,  to  freedom  of  press  from
 the  big  monopoly  houses.  These  big
 monopoly  houses  under  the  garb  of
 the  freedom  of  the  press  have  been
 trying  to  strangle  newspapers  which
 belong  to  such  institutions  which  are
 for  establishing  a  social  order  in  this
 country  to  which  we  are  committted.
 Large  parts  of  this  country  are  cov-
 ered  by  the  small  and  medium  news-
 papers  and  the  big  papers  are  catering
 only  to  the  metropolitan  cities.  These
 big  newspapers  with  their  restrictive
 trade  practices,  with  their  man,  money
 and  material]  try  to  strangle  the  small
 and  medium  newspapers.  The  cons-
 titution  of  the  Press  Council  is  such
 that  the  members  thereof  are  nomi-
 nated  or  selected  either  from  the
 IENS,  the  Indian  Language  News-
 papers  Association,  the  AINEC,  the
 Indian  Working  Journalists’  Federa-
 tion  and  other  bodies.  What  we  see
 and  whet  we  feel  is  that  the  people
 coming  from  various  institutions  re-
 present  the  big  houses  either  in  the
 capacity  of  managers  or  proprietors  or
 editors  or  working  journalists  who  are
 not  editors.  When  the  question  comes
 of  of  trying  to  restrict  or  curb  these
 restrictive  trade  practices  indulged  in
 by  the  big  newspapers,  they  are  in  a
 majority.  I  would  like  to  tell  this  and
 to  the  Minister  in  this  connection  that
 the  Constitution  of  the  Press  Council
 should  be  reconsidered.
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 Shri  Shastri  referred  to  the  Work-
 ing  Journalists’  Federation  and  _  the
 service  conditions  of  journalists  also.
 With  due  respect  to  the  Federation--I
 am  also  an  office-bearer  of  that  orga-
 nisation--when  the  representatives  of
 the  Federation  sit  on  the  Council  as
 equal  members,  responsible  members,
 with  their  managers,  proprietors  and
 editors,  they  are  not  in  a  position  to
 express  themselves  freely.  What  is
 the  use  of  having  these  members  in  a
 majority  there,  in  the  light  of  this
 situation?  My  friend,  Shri  Chandu-
 lal  Chandrakar,  suggested  a  reconsi-
 deration  of  the  representation  in  the
 light  of  this  consideration.  The  majo-
 rity  of  the  press  in  this  country  is  of
 the  language  press  which  represents
 the  medium  and  small  newspapers.
 They  should  be  given  more  represen-
 tation  than  the  big  metropolitan  En-
 glish  newspapers  commanded  by  the
 big  business  houses.

 Crying  about  the  freedom  of  the:
 press,  these  big  newspapers  have
 been  utilising  their  power,  through
 money,  not  only  to  suppress  the  small
 newspapers  but  put  hindrances  in  the
 way  of  the  implementation  of  gov-
 ernment  policy.  a

 Last  year,  when  Government  and
 the  press  industry  had  visualised  the
 newsprint  shortage  that  was  going  to
 overtake  us,  and  advised  that  there
 should  be  page  restriction  in  news-
 papers,  that  no  newspaper  should
 have  more  than  10  pages,  these  big
 monopoly  houses  owning  the  big
 Newspapers  went  to  court,  the  Supre-
 me  Court,  to  get  that  order  quashed.
 After  that,  they  utiliseq  the  imported
 newsprint  for  printing  advertisements.
 In  these  newspapers,  70--75  per  cent
 of  the  space  is  occupied  by  advertise-
 ments  and  only  30  per  cent  is  devoted
 giving  news.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Not  in  the
 Malayalam  press.

 SHRI  ANANTRAO  PATIL:  These
 big  papers  want  protection  1  the
 name  of  freedom  of  press.  Where’ is
 freedom  of  press?  The  newspaper
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 reader  who  pays  through  the  nose  20
 and  25  paisa  for  a  newspaper  sees
 advertisements  only  in  most  of  the
 Space  and  not  news.  Government  is
 heapiess;  it  cannot  do  anything.  Even
 the  Press  Council  cannot  do  anything.
 What  to  speak  of  maintenance  and
 improvement  of  the  standard  of  jour-
 nausm?  I  do  not  think  that  the
 Press  Council,  as  at  present  constitut-
 ed,  is  in  a  position  to  maintain  the
 standards  and  improve  the  standards
 of  journa'ism.  Mr.  Madhu  Limaye
 said  that  there  had  been  an  injustice
 in  respect  of  some  newspapers  and
 that  the  Press  Council  on  its  own  did
 not  take  any  notice.  I  would  like  to
 tell  him  that  according  to  the  Act,
 according  to  the  constitution  of  the
 Press  Council,  cither  a  newspaper  it-
 self  has  to  bring  to  the  notice  of  the
 Press  Council  its  complaint  against  a
 State  Government  or  a  citizen  or  a
 reader  has  to  make  a  complaint  to  the
 Press  Council  against  a  newspaper.
 and  wherever  we  have  received  com-
 plaints  either  about  a  newspaper  or  u
 State  Government,  we  took  steps,  but
 I  have  to  say  again  that  the  Govern-
 ment,  though  they  have  tried  to  arm
 the  Press  Council  with  powers,  have
 armed  it  only  with  insufficient  powers.
 For  instance,  the  Press  Council  has
 no  satisfactory  powers  at  all  by  which
 it  can  pull  up  a  newspaper  or  a  State
 Government  and  punish  them.  The
 case  of  the  Tribune  and  Gomantak  was
 cited.  They  could  ask  the  Tribune
 people  to  come  in  evidence,  but  when
 they  were  found  guilty,  they  could
 not  punish  them.  What  is  the  use?
 The  State  Government  sometimes  are
 playing  mischief  and  they  go  against.
 some  newspapers,  but  the  Press  Coun-
 cil  is  there  only  as  spectator.  So,  if
 you  want  to  reconstitute  the  Press
 Council  and  renominate  the  Nominat-
 ing  Committee,  you  will  have  to  take

 -all  these  things  into  consideration.

 The  last  point  I  would  like  to  make
 is  this.  There  also  the  hon.  Minister
 will  agree  with  me  that  the  Press
 Council  of  India  was  constituted  not
 exactly  on  the  lines  of  the  British
 ‘Press  Council.  The  idea  was  taken
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 from  the  British  Press  Council  but
 the  basic  difference  between  our
 Press  Council  and  the  British  Press
 Council  is  this:  the  Press  Council]  of
 India  has  come  into  existence  by  an
 Act  of  Parliament,  and  it  has  to  sub-
 mit  its  report  to  Parliament.  The
 British  Press  Council  is  not  constituted
 by  an  Act  of  Parliament.  But  still,
 the  functioning  or  the  working  of  the
 British  Press  Council  has  proved  to  be
 very  beneficial  to  the  press  industry
 and  to  journalism.  I  think  too  much
 Governmental  power,  too  much  of
 Government  act  or  interference  hin-
 ders  the  smooth  working  of  the  Press
 Council;  there  is  some  hindrance  cau-
 sed  that  way.  In  view  of  all  this,  the
 hon.  Minister  should  take  into  consi-
 deration  all  these  aspects.

 Mr.  Shastri  referred  to  the  journa-
 lists.  But  I  have  said  that  this  Press
 Council  has  nothing  to  do  with  the
 service  conditions  of  the  journalists--
 their  pay  or  their  holidays.  The  only
 “enited  purpose  of  the  Press  Council
 i:  to  preserve  the  freedom  of  the  press
 and  to  maintain  and  improve  the  stan-
 cards  of  journalism.

 With  these  words,  I  conclude  and
 thank  you,  Sir.

 SHRI  P.  ८७८.  MAVALANKAR
 (Ahmedabad):  Sir,  the  Minister  of
 Information  and  Broadcasting,  while
 moving  for  consideration  of  the  Bill,
 said  at  the  outset  that  this  is  a  very
 simple  Bill,  and  therefore  it  does  not
 need  much  discussion.  But  ag  the  de-
 bate  has  developed,  my  gaod  friend  the
 Minister  who,  I  hope  at  a  later  stage
 at  least  will  be  able  to  listen  to  what
 I  am  saying,  will  agree  that  although
 he  wanted  this  Bill  to  be  described  as
 a  simple  Bill,  it  is  not  that  simple.  A
 number  of  important  and  serious  im-
 plications  covering  the  subject  of  free-
 dom  of  speech  and  freedom  of  expres-
 sion  in  our  developing  democracy  ure
 involved,  and  I  am,  therefore,  happy
 that  the  debate  has  developed  on  the
 lines  it  has.

 Now,  the  Minister  has  also  said  at.
 ‘the  outset  that  the  Government  have
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 come  before  Parliament  with  thir
 amending  Bill  because  the  nomination:
 made  by  the  Nominating  Committee
 consisting  of  the  three  dignitaries,
 namely,  the  Chief  Justice  of  tne
 Supreme  Court,  the  Chairman  of  the
 Council  of  States  and  the  Speaker  of
 the  Lok  Sabha,  have  been  criticised  by
 a  section  of  newspapers.  He  used  thc
 words  “unfortunately  there  was  some
 criticism  about  this.”  I  do  not  know
 whether  he  meant  criticism  about  the
 Nominating  Committee  members  01
 cTiticism  about  their  action.

 SHRI  1.  K.  GUJRAL:  Both.

 SHRI  P.  a.  MAVALANKAR:  As  tur
 as  the  criticism  of  the  three  very  dis-
 tinguished  persons  is  concerned,  1
 agree  with  the  Minister,  because  1
 also  am  with  him  that  we  do  not  want
 these  thrce  high  offices  to  be  brought
 into  political  controversy  and  public
 debate,  because  these  threc  gentlemen
 are  concerneg  with  special  type  of
 functions  and  responsibilities  and  1
 should  not  be  proper  that  one  =  can
 intrude  «into  their  special  responsi-
 bilities.  Their  high  offices  are  criticis-
 ed  because  of  what  they  do,  not  80
 much  as  part  of  their  normal  func-
 tioning  as  the  Chief  Justice  of  the
 Supreme  Court,  Chairman  of  the
 Rajya  Sabha  or  the  Speaker  of  the
 Lok  Sabha.  but  as  members  of  the
 Nominating  Committee,

 MR.  CHAIRMAN:  You  can  continue
 the  next  day.  We  now  take  up  the
 half-an-hour  discussion.

 17.39  hrs.
 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 FOREIGN  EXPERTS  WORKING  IN  पपहा
 Cocuin  Drvision  oF  F.A.C.T.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chiray-
 inkil):  I  am  taking  the  floor  of
 this  august  House  to  draw  the  atten-
 tion  of  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  to  the  deteriorating  state
 of  affaing  in  the  Cochin  Division  of
 F.A.C.T.  even  with  the  presence  of
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 25  foreign  technicians  in  that  institu-
 tion.  I  hope  you  will  permit  me  to
 quote  Mr.  D.  K.  Borooah,  the  Minister
 of  Petroleum  and  Chemicals  who  said
 about  the  Cochin  plant  “a  scandal  of
 the  first  magnitude”.  He  added:  “the
 leadership  of  F.A.C.T.  has  not  proved
 equal  to  the  task”.

 I  believe  that  Mr.  Shahnawaz
 Khan,  the  present  incumbent,  will
 not  try  to  repudiate  what  has  been
 said  by  his  Minister  in  his  frantic
 search  to  defend  the  petty,  tiny  cor-
 rupt  and  immoral  management  of
 F.A.C.T.  What  is  actually  happening?
 Here  is  an  answer  given  to  my  ques-
 tion  when  I  asked  whether  foreign
 technicians  were  working.  Certain
 facts  are  not  given  completely.  Up
 to  1978-74  the,  say  that  they  spent
 Ks.  1.65  crores  on  foreign  technicians
 and  for  1972-73  alone  the  expendi-
 ture  given  is  about  Rs.  53  lakhs.  It
 is  only  half  the  amount,  because  the
 rest  of  the  money  was  paid  by  the
 Fertiliser  Corporation  of  India.  But
 the  Fertiliser  Corporation  of  India  is
 getting  the  money  from  F.A.C.T.
 Technically  what  they  say  may  be
 correct,  but  the  fact  remains  that  the
 amount  is  double  of  what  we  have
 been  told.

 The  question  arises:  Why  it  has
 been  necessitated,  why  these  techni-
 cians  remain  in  India  for  the  last  22
 months.  You  can  calculate  how  much
 money  is  spent  on  them  at  the  rate  of
 Rs.  7.5  lakhs  per  month,  for  the  last
 22  months,  in  foreign  exchange.  This
 plant  was  started  in  1964-65  and  com-
 pleted  in  June,  1971.  The  total  ex-
 penditure  was  about  Rs.  62  crores.  It
 is  a  big  project  and  it  produces
 Ammonia  and_  essential  fertiliser
 commodity.  Even  today  the  Econo-
 mic  Times  Report  says  that  Kerala  is
 suffering  heavily  in  its  agricultural
 production  due  to  Jack  of  supply  of
 fertilisers  from  F.A.C.T.  Now,  Sir,  in
 the  construction  of  this  plant  two
 agencies  joined  and  collaborated.  One
 is  F.E.D.O.  and  the  other  is  F.C:
 Feddo  got  collaboration  from  the
 power  Gas  of  the  United  Kingdom


